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 में  कुछ

 ,  सम्पत्ति  के

 बीमे  का
 उपबन्ध  करने  बाले  विधेयक को  पुरःस्थापित  करने की  अनुमति  दी

 जाये  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 fot  मोरारजी  देसाई  में  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 प्रा पात कालीन  जीखिम  माल  बीमा  विधायक

 मंत्री  मोरारजी  देसाई  :  में  प्रस्ताव  करता  हं  कि  आपातकाल
 में

 [  की  कार्यवाहियो ंसे  की  गई  क्षति के  विरुद्ध  भारत  में  माल के  बीमे  का  कुछ  उपबन्ध करने

 वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  श्रीमती दी  जाये  ।

 श्रीमद  महोदय  :.  प्रस  यह  है

 झ्रापातकाल में  पत्र की  कार्यवाहियों से  की  गई  क्षति के  fare  भारत  में  माल  के

 बीमे का  उपबन्ध  करने  वाले  बिल को  पेदा  करने की  was  दी  जाये 1”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 श्री  सोराबजी देसाई  :  में  विधेयक  प्रस्तुत  करता  हुं  ।

 ee  EY  LS

 क़षि  निगम  विधेयक

 वित्त  मंत्रो  (sit  सोराबजी  देसाई  )  में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  कृषि  के

 विकास के  लिये  पूर्वोत्तर के
 रूप

 में
 अथवा  weer  मध्यमकालीन  तथा  दीर्घकालीन

 ऋण  देने  के

 लिये  एक  निगम  कीं  स्थापना  कौर  तत्सम्बन्धी  अन्य  मामलों  अथवा  श्रानुष॑गिक  मामलों  काਂ

 उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक को  पुरःस्थापित  करने की  अनुमति दी  जाये

 पंश्रध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  है

 कृषि  के  विकास के  लिये  पुन्वित्त  के  रूप में  अथवा  wea  मध्यमकालीन  तथा

 दीर्घकालीन  ऋण  देने  के  लियें  एक  निगम  की  स्थापना ate  तत्संबंधी  ger

 मामलों  अथवा  श्रानषंगिक  मामलों का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  ge

 स्थापित  करने की  अनुमति  दी  जाये  ही

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।
 fait  मोरारजी  देसाई

 oe  ES  SR  GO  ES

 लोक  प्रतिनिधित्व
 )

 विधेयक

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  विभुषेन्द्र  सिश )  लोक
 प्रतिनिधित्व

 R&Yo  में  apt  संशोधन करने  वाले  विधेयक  को  पुनर्स्थापित करने
 की

 अनुमति दी  जाये
 en

 मूल  ft  में



 १४  १८८४  )  कायें  मंत्रणा  समिति  १८३५

 प्रवन यह है यह  है

 लोक  प्रतिनिधित्व  REXo  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 को  पुरःस्थापित  करने की  भ्र नुम ति  दी  जायें ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुडा  ।

 fat  विभुधेन्द्र  मिश्र
 :

 में  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 दसवां  प्रतिवेदन

 संसद्  कार्य  मंत्री  सत्य  नारायण  :  श्रीमान्  में  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 यह  सभा  कार्य  मंत्रणा  समिति के  दसवें  प्रतिवेदन  जो ४  १९६२  को

 लोक  सभा  में  उपस्थापित  किया  गया  सहमत हैं  1”

 poem  महोदय
 :

 प्रदान  यह  है
 :

 यह  सभा  oma  मंत्रणा  समिति  के  दसवें  प्रतिवेदन  जो  ४  १९६२

 को  लोक-सभा में  उपस्थापित  किया  गया  सहमत है  ग्

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 हरि  विष्णु कामत
 :

 आपने  पिछली  बार  मत  प्रकट  किया

 था  कि  यदि  सरकार  कार्य  सूची  में  किसी  कारण  परिवर्तन  करती है  तो  कम  से  कम  २४

 घन्टे पहिल  सूचना
 दी  जायेगी

 ।  संसदीय-कार्य  मंत्री
 ag

 बतायें  कि  कार्यसूची क्यों  बदल  दी  गई

 है  are  यदि  पिछला  क्रम  नहीं  रखा  जा
 तो  कृपया हमें  संशोधन  रखने

 की  अनुमति

 दी  जाये  ।

 forme  महोदय :  में
 संशोधन

 प्रस्तुत  करने  की  aqua  दूंगा
 ।

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  कार्य  मन्त्रणा  समिति  की  दसवीं  रिपोर्ट  हमें  राज दी

 गई  उसमें  श्रमजीवी  पत्रकार  )  विधेयक  का  तनिक भी  उल्लेख  नहीं है  ।  इसका  अर्थ

 ह ैकि  यह  बिलकुल  नहीं  लिया  जायेगा  ।

 महोदय
 :

 यह  गलत  विचार  है
 ।

 उसके  लिये  समय  पहले  ही  हो  गया  है  |

 श्री  त्यागी
 :

 मेरा  सुझाव  है  कि  विषय  सूची  में  यदि  कोई  भी  परिवर्तन  किया

 तो  वह  भविष्य  में  सभा  की  अनुमति  से  किया  जाये  ।

 format  महोदय  :  हमारे पास  समय  कम  है  कार्य  है  ।  जो  कार्य  श्रमिक

 महत्वपूर्ण है  उसे  सर्वाधिक  प्राथमिकता
 दी  जानी  जैसे  आपातकालीन  जोखिम  बीमा

 विधेयक है  ।  यदि  समय  बचे  अन्य  विधेयक
 लिया

 जा  सकता है  ।.  शायद कल

 saa  अंग्रेजी  में



 १८३६
 कार्य  मंत्रणा  समिति  ५  १९६२

 रिया

 कालीन  जोखिम  बीमा  विधेयक  लिये  में  संशोधन  पेश  करने  की  भ्र नुम ति  दे  सकता हूं  ।

 यदि  इनको  पढ़न ेके  लिए  श्रमिक  समय  सदस्य चाहते  हैं  तो  हमें  गैर-सरकारी कार्य  पीछे  करना

 होगा  ।  माननीय  मंत्री जी  का  क्या  मत  है  ?

 fat  सत्य  नारायण  सिंह
 :

 में  ने  कल  कार्य  मंत्रणा  समिति  की  बैठक  में  कहा  था  कि

 यदि  हम  शनिवार  को  बैठक
 न

 करें  तो  ११  दिसम्बर  तक  हमारे  पास  केवल  जीवन  कल  का  समय

 अन्य  कार्य  के  लिए

 pata  :  सभा की  बैठक  शनिवार को  भी  क्यों  न  हो  ?

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  निर्मित  रूप  में  जानना  चाहते  हैं  कि  यदि  सभा  की  बैठक

 शनिवार
 को  हो  तो  क्या  श्रमजीवी  पत्रकार  (  संशोधन )  विधेयक  लिया  जायेगा या  अन्य  विधेयक

 लिया  जायेगा  ।

 pat  सत्य  नारायण  सिंह
 :

 मुझे  coat  करने  के  लिए  कुछ  समय  दीजिये
 ।
 में  एक  बजे  वक्तव्य

 दूंगा ।

 महोदय  :
 संसदीय  कार्य  मंत्री  ने  स्पष्ट  कर  दिया है  कि  यह  महत्वपूर्ण  विधेयक  है  ।

 यदि  माननीय  सदस्य  श्री  भी  चाहते  हैं  कि  श्रमजीवी  विधायक  अवश्य  लिया  जाये  ate  वे  दानिवार

 को
 सभा

 की  बैठक
 के  लिये  भी  सहमत  तो  मंत्री  जी  कहते  हैं  कि  वह  संबंधित  मंत्री जी  से  सलाह

 कर  के  प्रति  क्रिया  बता  देंगे  ।

 श्री  सुरेन्द्र  नाथ  त्रिवेदी  (&exarsT )  )
 :  वित्त  मंत्री  जी  ने  जो  दो  विधेयक  पुरःस्थापित  किये

 उन  पर
 ATT

 कया  निर्णय है
 ?

 उन्हें  शुक्रवार  को  लिया  जायेगा  या  कल  लिया  जायेगा  ?

 महोदय :  यदि  शुक्रवार  को  लें  तो  क्या  कोई  हानि  है
 ?  ?

 श्री  सत्य  नारायण  सिंह  :  कोई  आपत्ति नहीं  है  ।  केवल यह  विचार रखना  है  कि  ये  विधेयक

 दूसरी सभा  द्वारा  भी  पारित  हो  जायें  ।

 महोदय :  गैर-सरकारी  कार्य  लेने  से  पहले  हम  उन्हें  शुक्रवार  को  लेंगे  ।

 श्री  सत्य  नारायण  fag
 :

 कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।

 श्री  रंगा
 :

 कुछ  समय  पहले  हम  ने  सरकार  को  सुझाव  दिया  था  कि  संकट  का  ध्यान  रखकर

 प्रति  मास
 कम

 से  कम  एक  सप्ताह  की  सद  की  बैठक  की  जाये  ।  तभी  तक  हमें  उन  से  कोई  उत्तर

 नहीं  मिला  है  ।

 हम  ने  एक  भ्रनौप  बारीक
 या  नियमित  परामर्शदात्री

 समिति  बनाने  का  भी  सुझाव  दिया  था

 जिस  में  दलों  के  नेता  शर  उन  के  प्रतिनिधि  भी  ताकि  संसद्  की  बठक  न  होने  के  दिनों में  यदि  कभी

 कोई  महत्वपूर्ण बात  तो  सरकार यदि  चाहेतो  हम  से  विचार  विनिमय  कर  ले  ।  इसका  भी  कोई

 उत्तर नहीं  मिला

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 यदि  दलों  के  नेता  संसदीय-कार्य मंत्री  से  मिलकर  इन  दोनों  सुझावों का

 निर्णय  कर  लेते  तो  अच्छा  होता
 ।

 ist  में



 १४  १८८४  भारतीय राज्य  प्रशासन  सेवायों  Woe

 संबंधी  प्रतिवेदन के  बारे  में  प्रस्ताव

 श्री  सत्य  नारायण  सिंह :  हमने  सत्र  बुलाने का  निश्चय नहीं  किया  है
 |  जहां तक

 संसदीय  समिति  बनाने  का  सुझाव  सरकार  को  खेद  है  कि  वह  उसे  स्वीकार  नहीं  कर  सकती

 यदि  आवश्यकता होगी  कि  सत्र  तत्काल  बुलाया  जाये  ,  तो  संसद् की  बैठक
 ४८

 घन्टे
 में  बुला ली

 जायेगी  ।  में  ने  प्रधान  मंत्री  से  विचार  विमर्श  किया  था  कौर  प्रधान  मंत्री  का  यही  मत

 फ्रेंक  मन्थनी  हम  में  से  कुछ  ने  काफी  सब्र  से  काम

 लिया  है  |  हम  ने  प्रश्न  नहीं  पूछे  हैं  ।  हम  चाहते  हैं  कि  सरकार  इस  युद्ध  विराम  के  बारे  में  कौर  पाकिस्तान

 के  साथ  निपटारे के  बारे  में  कहीं  स्वयं  एक  झोर  बैठकर  निर्णय  न  कर  ले  ।  हम  नहीं  चाहते  हैं  कि

 इस  प्रकार  ये  निर्णय  एक  दम  इस  सभा  के  सामने  प्रा  ।

 श्री  सत्यनारायण  सिंह
 :

 में  समझता  हुं  कि  माननीय  सदस्य  का  एक  कौर  बैठकर ”  कहना

 सर्वथा  अनुचित  है  ।

 श्री  हरि  विष्णु कामत
 :  कम से  कम  एक  समिति  (  झ्न्तर्बाधा )

 महोदय
 :

 हम  इस  प्रकार  काम  नहीं  कर  सकते  ।

 श्री  रंगा
 :

 हमें  कुछ  समय  तो  दीजिये
 ।

 धनिया  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  वाक-युद्ध  कर  चुके  इस  से  आगे  में  अनुमति नहीं  दे

 सकता  ।  में  ने  उन  की  बात  सुन  area  उसकी  प्रतिक्रिया  भी  देखली  यदि  माननीय  सदस्यों को

 इस  सरकार  में  विश्वास  नहीं  है
 तो

 वे  इस  सरकार  को  हटा  सकते  में  क्या  कर  सकता  हुं  ।

 श्री  रंगा
 :

 श्राप  बहुत  कुछ  कर  सकते हैं  ।  निश्चय  ही  सरकार  को  स्पष्ट  कर  सकते  हैं  कि

 सभा  का  सत्र  समाप्त  करना  कौर  सलाह  देने  के  लिये  कोई  समिति  भी  न  बनाना  उन  के  लिए  उचिंत

 नहीं

 pret  महोदय
 :

 में
 माननीय  सदस्य

 को  सलाह  के  लिये  धन्यवाद  देता हूं  ।  कौर में  इन

 स्थितियों  में  जो  भी  उचित  समझूंगा  करूंगा
 ।

 मे  अभी  बागड़ी  से  कहना  चाहता हूं  कि  उनका  दिल्ली  की  af  एण्ड  आमेर  पोजीशन  का

 मोशन  कमेटी  में  लिया गया  था
 ।

 कमेटी  ने
 फैसला

 किया  कि  इस  जो  बांकी  दिन  हैं  उन  में  ऐसा

 मौका  नहीं  झरा  सकता  ।  इसलिए  मुझे  अफसोस  है  कि  वह  नहीं  लिया जा  सकता  ।

 भारतीय  कौर  राज्य  प्रदान  सेवायों  सम्बन्धी  प्रतिवेदन के

 बार  में  प्रस्ताव--जारी

 प्रिय  महोदय
 :

 wa  सभा
 ४  FRR  को  श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  द्वारा  रखे

 मये  निम्न  प्रस्ताव  पर  चरागे  विचार  —

 यह  सभा  भारतीय  तथा  राज्य  प्रशासन  सेवाओं  तथा  जिला  प्रशासन  की  समस्या  के

 बारे में  श्रीवी ०  टी०  कृष्णमाचारी  की  रिपोर्ट जो  ७  १९६२ को

 सभा  पटल  पर  रखी गई  विचार करती  पी

 श्री  नन्दा  अपना  भाषण  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 मूल  अ्रंग्रे डी  में



 BRS  भारतीय  राज्य  प्रशासन  ५  १९६२

 संबंधी  प्रतिवेदन के  बारे  में  प्रस्ताव

 तथा
 श्रम

 प्रौढ़  रोजगार  मंत्री  नन्दा )
 :

 भारतीय  तथा  राज्य  प्रशासन  Fara

 अर  जिला  प्रशासन  की  समस्या त्रों  के  बारे  में  श्री  वी  ०  टी  ०  कृष्णमाचारी  की  रिपोर्ट  पर  विचार

 fart  के  बीच  उठाये गये  कुछ  wal  के  बारे  में  मुझ  कूछ  मत  व्यक्त  करने

 कल  शाम  में  ने  कहा  था  कि
 चर्चा

 के
 बीच

 उठाये  गये  अनेक  का  रिपोर्ट  से  कोई
 संबंध  नहीं

 है
 ।  प्रस्ताव  रखने

 वाले
 माननीय  सदस्य

 को  यह  बात  भ्रमणी  नहीं  लगी  ।  में  उन्हें  आराइ्वासन दे  दूं  कि

 उन्होंने कौर  प्राय
 माननीय  सदस्यों ने  जो  भी  कहा  महत्वपूर्ण था  मेरा  ग्र भि प्राय तो  केवल  यह

 था  कि  कुछ  बातों  जो  उठाईं  रिपोर्ट  से  कोई  संबंध  न  था  ।  वे  बातें  रिपोर्ट  से  पैदा  नहीं  होती

 चाहे  उन के  विषय  कितने  ही  महत्व के  थे  ।

 देना की  वर्तमान  परिस्थितियों
 में

 जब  कि  सरकार  कल्याण  कारी  was  कार्य  भ्र पने  हाथ  में  लेती

 है  भ्र  अपने  झा धिक  कार्य
 भी  बढ़ा है  ,  प्रशासन का  निचय ही  जनता  से  गहरा  कौर  महत्वपूर्ण

 संबंध  होता है  ।  जैसा  कि  कुछ  माननीय सदस्यों  ने  कहा  था  कि  इस  बात  का  ध्यान  रख  कर  कि

 हमारे  ऊपर  आजकल  संकट  प्रशासन  का  कार्य  बड़ा  नाजुक हो  जाता  ै ष । अत  व्यक्त
 की  गई

 भावनाओं  की  में  सराहना  करता  हूं  i  रिपोर्ट  में  कुछ  मामलों  का  उल्लेख  किया  गया  है  कौर  मेरा

 ख्याल  है  कि
 इसे

 निराशाजनक
 रिपोर्ट  कहना

 तनिक
 भी  उचित  नहीं  ,  है

 ।
 हम  इस  रिपोर्ट  में  उन

 wet  के  उत्तरों  की  भ्रामक  नहीं  करते जो  नहीं  पूछें गये  थे  ।  में  यह  स्पष्ट  करने  के  लिए  कि  वे

 बातें  तो  उत्पन्न ही  नहीं  निर्देश  पदों  का  उल्लेख  करूंगा  |  इसको  केवल  विभिन्न स्तरों  पर

 प्रशासन  कौर  जिला  तथा  खण्ड  स्तरों  पर  लोकतन्त्रात्मक  के  बनने  से  उत्पन्न  होने  वाली

 बातों  पर  विचार करना  था  ।  राज्यों को  हम  ने  जो  पत्र  लिखा  उस  में  यह  बात  स्पष्ट  कर

 दी  गई  थी  कि  यह  समिति  किन  बातों  पर  विचार  करेगी  ।  राज्य  सरकारों  को  श्री  वी०  टी ०

 कृष्णमाचारी  को  कुछ  विशिष्ट  बातों पर  जानकारी  देनी  थी  ताकि  वह  इन  विशिष्ट  मामलों  पर

 अपनी  सिफारिश  रिपोर्ट  में  केवल  यही  बातें  होनी  चाहियें  ।  यह  व्यापार-पत्र जैसी  है  झर  इसकी

 सिफ  fat  बहुत  ही  व्यावहारिक  हैं  ।  हमें  इस  कारण  इसकी  उपेक्षा नहीं  करनी  चाहिये
 कि  इसमें  ara

 बातें  नहीं  हो  सकता है  कि  किसी  अन्य  स्थान  पर  या  अवसर पर  उन  पर  चर्चा  करना

 उचित हो  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  जब  हम  इस  रिपोर्ट  का  मूल्यांकन  करते  हैं  तो  यह  प्रकार  नहीं  रहती ।

 प्रशासन  संबंधी  प्रत्येक  बात  इस  रिपोर्ट  में  नहीं  गई  यह  पहली ही  रिपोर्ट  नहीं  पहिले

 भी  रिपोर्टे दी  जा  चुकी हैं  यह  तो  उस  माला  में  से  एक  बाद  में  ग्रन्थ  समितियों की  भी

 रिपोर्टे  wait  ।  कूछ  समितियां  बन  गई  हैं  कौर कूछ  बनेंगी  ।  हमें  सारी  स्थिति  पर  एक  साथ

 विचार  करना  है  ।  पंचायत  राज  इसलिए  लागू  नहीं  किया  गया  है
 कि  सामुदायिक विकास  न  किया

 जाये  ।  ऐसी  बात  पैदा  होने  से  काफी  पहिले  पहली  योजना में  भी  गांवों  प्रौढ़  ऊंचे  स्तरों  पर  संस्थायें

 बनाई  गई  थी  ।  उन्हें  विकास  का  काम  दिया  गया  व  अधिक  अधिकार  दियें  गये  ।  दूसरी  योजना  में

 भी  यही  सब  निश्चित  किया  गया  था  ।  यह  पूछा  गया  था  सामुदायिक  विकास  ate उस  सब  में

 क्या  सम्बन्ध  ऐसी  भाषा  का  प्रयोग  किया  गया  था  ।  में  इसे  उचित  भाषा  में  रखना  चाहता

 हूं  ।  यह  एक  निरन्तर बात  है  wie  इस  विषय पर  निरन्तर  ध्यान  दिया  जा  रहा

 श्री  हरिश्चद्र  माथुर :  क्या  पंचायती राज  के  बारे  में  भ्रापको  स्पष्ट  विचार  है  ?

 क्या  बाप  को  सामुदायिक  विकास के  बारे  में
 स्पष्ट  जानकारी  है  ?  क्या  श्राप  सामुदायिक  विकास

 मंत्री  से  सहमत  नहीं

 eS  ae
 aint  में
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 संबंधी  प्रतिवेदन के  बारे  में  प्रस्ताव

 fata  :  नीति  चर्चा  करने  के  बाद  बनती है  ।  यह  नीति  सभी  मंत्रियों  के  लिये  है  जो  विचार

 विनिमय से  बनती  है  ।  यह  नीति  सभी  मंत्रालयों  के  लिए  है  ।  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा था  कि  ये

 कागज़ी  सिफारिशें हैं  ।  श्री  वी  ०  टी  ०
 कृष्णमाचारी  की  रिपोर्टे  के  बारे  में  ऐसा  कहना  बहुत  ही  अनुचित

 wat में  वह  बहुत  प्रसिद्ध  व्यक्ति  हैं  ।  उन्हें  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  सम्स्याप्रों  का  झर  विभिन्न  स्तरों  की

 समस्याग्रों का बहुत ज्ञान है का  बहुत  ज्ञान  है  ।  रिपोर्ट  का  एक  भाग  प्रयास  सेवा  के  बारे  में  की  गई  सिफारिशों  के  बारे

 में  है  ग्रोवर  उस  बारे  में  उठाये  गये  कुछ  प्रश्नों  के  उत्तर  श्री  दातार  द्वारा  दिये  जा  चुके  हें

 की  तुलना  में  मैसूर  ने  कुछ  कम  आईएएस ०  प्रशासन  सेवा  )  अफसर  मांगे  है  ।  कुल  १५०

 राज  एस०  अफसर  अगले  चार  में  सभी  राज्यों  में  भेज  दिये  जायेंगे  |  यह  संख्या  बहुत  afar

 नहीं  यदि  माननीय  सदस्य  सही-सही  आंकड़े  जानना  चाहते  हों  तो  उन्हें  सविस्तार  बताया  जा  सकता

 है  परन्तु  मुझे  तो  यही  बताया  गया  है  कि  कुछ  विशेष  परिस्थितियां हं  जिनके  कारण  ऐसा  किया  गया  है

 गुजरात  नैतिक  भाई  ए०  एस०  मांगे  हें  ।  उन्होंने  पंचायती राज  में  भाई

 To  एस०  के  लिये  विशेष  स्थान  उपलब्ध  किया है  ।  उन्हें  पंचायती  राज  संस्थानों  के  विभिन्न

 निकायों  का  जिला  स्तरों  का  मुख्य  कार्यपालिका  अधिकारी  बनाया  जा  रहा  है  ।  इसलिये  उन्हें  alee

 संख्या  में  उनकी  जरूरत  होगी  |

 श्री विभूति मिश्र
 :

 ग्रध्यक्ष  यह  सारी  परिस्थिति  हम  को  मालूम  है

 उस  परिस्थिति को  देखते  हुये  argo  ए०  एस०  की  पोस्ट  क्रीएट  की  ।  जिंदगी के  पहले  २५  वर्ष  सबसे

 बढ़िया होते  आधी  जिंदगी  प्लान  की  गुजर  इस  में  आपको  ग्राम  ए०  एस०  ने  कया  खूबी ला  दी

 या  क्या  प्रच्छन्न  ला  दी  इस  को  मैं  जानना  चाहता  हूं
 ?

 श्री  नन्दा  :  उन्हें ATT  झाई०  ए०  एस ०  कहें  या  प्राई०एफ०एस०  वह  एक  ही  बात  है  विभिन्न

 स्तरों  पर  समन्वय  करने  के  लिये  इन  की  जरूरत  है
 |

 यह  भी  कहा  गया  कि  टैक्नीकल  सेवाओं  को  भी  प्राई ०  To  एस०  अफसरों के  अधीन  रखा  जा

 है
 ।

 श्री  वी
 ०

 टी०  कृष्णमाचारी  ने  इस  मामलें  पर  राय  रिपोर्ट  में  प्रस्तुत  की  है  ।  उन्होंने

 कहा  कि  कृषि  कौर  पशुपालन  इरादी  विभागों  के  emer  टैक्नीकल  ही  होने  चाहियें  |

 इसी  प्रकार  उन्होंने  सहकारी  सेवा  के  बारे  में  भी  कहा  था
 ।

 टैक्नीकल  सेवाओं  को  मजबूत  बनाने

 और  उन्हें  उपयुक्त  स्थान  देने  की  ऑर  पर्याप्त  ध्यान  दिया  गया  है  ।  टैक्नीकल  कर्मचारियों  का  महत्व

 बढ़ा  हैं  |  उत्पादन  भ्र ौर  विकास  कार्य  में  उनकी  जरूरत  होती  है  ।  इस  लिये  उनका  महत्व  बढ़  रहा

 उसको  देखते  हुए  उनके  दर्जे  को  मजबूत  बनाया  जा  रहा  है  |

 श्री त्यागी  :
 रिपोर्ट  को  पढ़ने  से  पता  चलता  है  कि  लोकतंत्र के  नाम  पर  इन

 टैक्नीकल  कर्मचारियों  को  स्थानीय  राजनैतिक  कर्मचारियों  के  प्रधान  रखा  जा  रहा  है  वे

 से  काम  नहीं  कर  सकते
 ।

 म्यूजिक  हस्तक्षेप  होने  के  कारण  वे  प्रात  विश्वास  खो  रहे  है  |

 श्री  नन्दा
 :

 मैं  माननीय  सदस्य  से  सहमत  हुं  कि  इस  प्रकार  का  हस्तक्षेप  बिलकुल नहीं  होना

 चाहिय े।

 श्री  रंगा  )
 :

 बड़े  खेद  की  बात  है
 कि

 अफसरों  के  काम  में  हस्तक्षेप  करने  की  शिकायत

 श्री  नन्दा  के  मंत्रालय  के  बारे  में  भी  कई  बार  की  गई  है  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 संबंघी  प्रतिवेदन के  बारे  में  प्रस्ताव

 त्री

 यह  बात  सही  नहीं  है  ।

 में  टेक्नीकल  कर्मचारियों के  बारे  में  कह  रहा  था  ।  विभिन्न  स्तरों  पर  अरपना  कर्त्तव्य

 frit wee  के  उनके  समर्थ  की  मैं  सराहना  CF
 ू

 vo  ames  कार्य  में  शु  स्तर

 होता  है  उसमें  तालमेल  की  जरूरत  होती  है
 ।

 कायें
 में  प्रशासक को  कोई  हस्तक्षेप  नहीं

 करना  चाहिये
 ।

 इस  बात
 के

 महत्व  को  मैं  समझता  हूं
 ।  इस  बात  पर  जोर  दिया  गया  है  कि

 पंचायत  समिति  श्र  जिला  स्तरों  पर  कार्य  का  मार्ग  दर्शन  fara  क्रमबद्ध रूप  से

 होना  विशेषकर  टैक्नीकल विषयों  में  ।

 भारतीय  प्रशासन  सेवा  के  बारे  में  मुझे  केवल  यही  कहना  है  ।  सेवाशर्तों  के  बारे  में  की  गई

 सिफारिशों  पर  गृह-कार्य  मंत्रालय  कार्यवाही  कर  रहा  है  ।  उनमें  से  कुछ  एक  राज्य  सरकारों  को  सौंपी

 गई  ह  ।
 सामुदायिक  विकास  मंत्रालय  ने  सामान्य  रूप  से  सिफारिशें  स्वीकार  कर  ली  हैं  जहां

 कहीं  राज्यों  का  ताल्लुक  पड़ता  है  उनकी  राय  जानना  जरूरी  होगा  |

 माननीय  सदस्य  ने  पूछा  है  कि  पंचायती  राज्य  का  आधार  क्या  है  कौर  पंचायती  संस्थायें  क्या

 करेंगी ?  रिपोर्ट  पढ़  कर  उन्हें  यह  बात  स्पष्ट  हो  जानी  चाहिये  थी  ।  इस  पर  योजना  आयोग  ने

 विचार  किया  था  ate  इसे  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  के  सामने  रखा  गया  था  ।  गांव  की  समितियां  बनाने

 के  दो  तरीकों  पर  विचार  किया  गया  था  ।

 विकास  खंडों  के  लिये  समितियां  स्थापित  की  जा  सकती  हैं  कौर  वे  जिला  परिषदों  में  समन्वय

 करने  के  लिये  एक  समन्वय  निकाय  स्थापित  कर  सकती  हें  ।  खंड की  समिति  के  सदस्यों  द्वारा  जिला

 wal  की  स्थापना  की  जा  सकती  है  ।  विभिन्न  राज्य  प्रगति  अपनी  परिस्थितियों  को  देखते  हुए  किसी  भी

 तरीके  से  काय  कर  सकते  हैं  |  दोनों  के  लाभ  कौर  हानियां  बता  दी  गई  हैं  ।  इस  विषय  में  राष्ट्रीय

 विकास  परिषद  ने  एक  संकल्प  पास  किया  था  ।  इस  में  बताया  गया  था  कि  सभी  राज्यों  में  प  परिस्थितियां

 एक  सी  नहीं  हैं  ।  योजना  झ्रायोग  का  यह  मत  था  जिला  को  झ्राघार  माना  जाये  पंचायत  समितियां

 arte  जिला  की  देख  रेख  कौर  निर्देशन में  कार्य  करें  |  उस  समय  स्थिति  यह  थी  fa  विभिन्न

 राज्यो ंके  मुख्य  मंत्रियों  ने  बताया  कि  उन  के  राज्यों  में  व्यवस्था  इस  प्रकार  की  थी  कि  इस  प्रयोजन  के

 लिये  पहले  खंड  स्तर  पर  काम  करना  प्रतीक  बरच्छा  था  ग्रोवर  बाद  में  जिला  स्तर  पर  ।  इस  बात  को

 मान  लिया  गया  कौर  किस  ढंग  से  इस  सिद्धान्त  को  लाग  करना  है  यह  बात  राज्यों पर  छोड़  दी  गई ।

 प्रत्येक  राज्य  ही  खाका  तैयार  करें  ताकि  स्थापना  के  लिये  प्रभारी  करने  की

 इसका  उत्पन्न  न  हो  ।  हम  ने  यही  दृष्टिकोण अपनाया  इस  सं विधियां  सवाल
 समानता

 पर  झ्राधारित  नहीं  हैं  |  महाराष्ट्र  में  जो  विशेषता  हैं  वह  माननीय  सदस्य  को  स्वीकार  ह  और  मझे
 भी

 स्वीकार  है
 ।

 हमारी  नीति  किसी  प्रकार  का  स्थिर  प्रारूप  जाना  नहीं  है
 ।  इस  में  विविधता यें

 हमें इन  विविधताग्रों  से  भया  कित  नहीं  होना  चाहिये  ।  अनुभव  प्राप्त  करने  पर  यह  समस्याएं  हल

 हो  जायेंगी ।  श्री  ato  टी०  कृष्णमाचारी की  रिपोर्ट  में  यह  बात  स्पष्ट  कर  दी  गई  है  ।

 माननीय  सदस्यों  ने  संविधि  के  विद्यमान  रूप  का  अवलोकन किया  है  ।  उन  का  कार्य यह  था

 कि  स्थिति  को  देखते  हुए  ऐसी  प्रशासनिक  व्यवस्था  की  सिफारिशें  की  जायें  जिन  से  भ्रच्छे  परिणाम  प्राप्त

 हों  ।  यह  बात  ध्यान में  रखनी  चाहिये  थी  ।  यह  कहना उन  का  काम  नहीं  था  कि  महाराष्ट्र  प्रारूप ही

 ज  अंगीकृत  किया  जाये  ।  संविधि कुछ  भी  परम्परायें स्थापित  की  जा  सकती

 प्रशासनिक  पद्धतियां  निर्धारित  की  जा  सकती  हैं  जिन  से  सही  प्रकार  के  सम्बन्ध  स्थापित

 किये  जा  wat  पदाधिकारियों  में  दल  के  रूप  में  मिल  कर  काम  करने  की  भावना
 ae

 tao  अंग्रेजी  में
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 )  भारतीय राज्य  प्रशासन  सेवायों  Ro¥e:

 संबंधी  प्रतिवेदन के  बारे  में  प्रस्ताव

 झोर  समन्वय  हो
 ।

 प्रशासनिक  पदाधिकारियों  की  are  भी  निर्देश  किया  गया  था  ।  किन्तु  उन  का  काम

 तो  समन्वय  का  था  ताकि  सब  दिशाओं  में  प्रति  परिणाम  प्राप्त  हो  सकें
 ।

 श्री  वी  ०टी
 ०

 कृष्णमाचारी  ने

 उचित ही  बताया  है  कि  राज्यों  को  परस्पर  उचित  सम्बन्ध  स्थापित  करना  चाहिये  ।

 a  खंड  पदाधिकारियों  और  गैर  पदाधिकारियों  के  बीच  भी  ऐसे  ही  सम्बन्ध

 स्थापित  किये  जायें  तथा  राज्य  संगठनों के  विभिन्न  स्तरों  पर  परस्पर  सम्बन्ध  निर्धारित कर  दिये

 जब  इन  की  परिकल्पना  की  गई  थी  तो  यह  उन  के  विकास  कार्य  कौर  तत्सम्बन्धी

 बेसिक  ऐजेंसियों के  उद्देश्यों  तक  ही  सीमित थीं  ।  इस  दुष्टि  से  प्रत्येक  स्तर  उन  के  लिये  उत्तरदायित्व

 निश्चित  कर  दिया  गया  राज्य  स्तर  पर  योजना  कार्यक्रमों  ग्राही  के  बारे  में  राज्य  नीति  frat

 रित  कर  दी  गई  है  ।  फिर  राज्य  भी  ग्रीम  संस्था  नहीं  है  ।  इन  में  संविहित  दोषियों  का  प्रदान नहीं  है  ।

 राज्य  उन्हें  इसलिये  स्वीकार  करते  हैं  कि  उन  की  समान  योजना  समान  उद्देश्य  से  वे  प्रभावित  हैं

 क्योंकि  समग्र  देश  का  विकास  इसी  रूप  रेखा  पर  करना  है  ।  योजनाओं  की  क्रियान्विति  में  राज्य को

 निरीक्षण  aerate  पथ  प्रदर्शन  देने  के  कुछ  अधिकार  प्राप्त  हैं  ।  जिला  परिषद्  कौर  पंचायत  समितियों  के

 पु थक पृथक  कार्य  हैं  ।  यदि  समानता  की  कमी  है  तो  श्रुति  को
 ध्यान

 में  रखते हुए  योजना का

 विकास  किया  जा  सकता  है  |

 कलक्टर  के  कार्य  पर  भी  बल  दिया  गया  है  ।  इस  में  भी  विभिन्नता है  ।  महाराष्ट्र में  चीफ

 क्यू टिव  पदाधिकारी  कलक्टर  के  समकक्ष  है  ।  इसीलिये  वह  अन्य  काम  भी  करता  है  ।  कलक्टर को

 स्थिति  are  विद्रोह  स्थितियों के  बारे  में  कुछ  शक्तियां दी  गई  हैं  ।  अधिकांश कार्य  दूसरे

 व्यक्तियों  के  हाथ  में  चला  गया  है  ।  किन्तु  इस  स्थिति  में  भी  कमिश्नर  निरीक्षण  इरादी  काम  करता

 जहां  पंचायत  समितियों  का  काम  वह दकार  है  वहां  कलक्टर  का  वही  काम  है  जो

 होता है  ।  हमें  केवल  प्रारूप  की  ही  देखना  है
 ।  मेरा  विचार है

 कि
 जिला  स्तर  ak

 अधिक काम  करना  होगा  ।  राजस्थान श्र  राज्यों  में  जहां  भ्र संतोष  है  वहां  यह  प्रावस्था  नहीं  है

 कि  विधि  में  संशोधन  किया  जाये  परन्तु  समुचित  प्रबन्ध  द्वारा  उसे  किया  जा  सकता  है
 ।

 जिला  परिषद्

 को  कौर  afr  दोस्तियाँ  दी  जा  संकती  हैं  तथा  सरकारें  इन  समस्याओं  को  हल  कर

 सकती हूं  ।
 यदि

 वे  यह  aqua  करें  कि  यह  पर्याप्त  नहीं  हं
 तो

 कानून में
 संशोधन

 किया  जा  सकता

 है  ।

 माननीय  सदस्य  ने  इन  संस्थानों  के  कर्तव्य  के  बारे  में  कुछ  कहा  है  |  उन्होंने  निर्वाचन

 mic  दलों  की  चर्चा  की
 ।

 अरन्य
 प्रश्नों

 का
 उत्तर

 देना  मेरा  काम  नहीं  इन  का  उत्तर झ्र भी  नहीं  ढूंढा

 गया  है  |  इसका  कारण  कोई  सैद्धान्तिक  ग्राघार  नहीं  है  ।  झाल  इंडिया  कांग्रेस  कमेटी  ने  इस  पर  विचार

 किया था  उन्हों  ने  थि  किया
 कि

 यदि  वे  चुनावों  में  भाग  न  लें  तो  ea  पार्टियां  इस  का  लाभ  उठा

 सकती  निर्बाध  चुनाव  हैं  कौर  पार्टी  को  उन  में  भाग  लेने  से  कोई  नहीं  रोकता  है  ।  एक  छोटा सा

 समुदाय  है  कौर  कुछ  पदाधिकारी हैं
 ।

 यदि  पार्टीके  झा घार  पर  काम  किया  जाये  तो  यह  श्रेयेष्कर नहीं  है

 राजनीति  से  बाहर  रहना  ही
 उचित  है  ।  सामुदायिक विकास  मंत्रियों  ने  भी  यदि  दृष्टिकोण  झ्र पना या है  ।

 राष्ट्रीय  एकता  परिषद्  का  विचार  था  कि  यद्यपि  राजनीति  को  पृथक  रखना  ही  वांछनीय है  किन्तु

 aah  राज्यों  में  परिस्थितियां  प्रलय-ग्रहण  हैं  ।  इसके  लिये  कोई  संहिता  नहीं  निर्णीत  की  जा  सकती

 है  ।  राजनीति  का  पार्टियों  की  सद्भावना  पर  छोड़ना  ही  ठीक  है  ।  इसे  सीमित  नहीं  किया  जा  सकता

 है  ।  जिला  परिषद् स्तर  पर  अप्रत्यक्ष  चुनाव  होते  हैं  किन्तु  निम्न  स्तर  पर  भी  लोग  इन  में  रुचि  लेने

 लगते हैं
 ।

 विधान  carat  और  संसद्  के  चनावों  से  इ  नका
 न

 होते  हुए  भी  इनमें  प्रभाव  परिलक्षित होत
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 संबंधी  प्रतिवेदन के  बारे  में  प्रस्ताव

 है  ।  लोगों  को  राजनीतिक  चेतनता  कौर  राजनीतिक  उद्देश्य  में  रुचि  है  वे  इसमें  भाग  अवध्य  लेंगे  ।

 मेरी  राय  यह  है  कि  सेवा  द्वारा  लोगों  का  विश्वास  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  करना  चाहिये  ।  जनता  उन्हें

 चुनेगी  जो  उन  की  भली  प्रकार  सेवा  करने  के  इच्छुक  हों
 ।

 यदि  किसी
 पार्टी

 में  योग्य  कौर  सेवा  भावी

 व्यक्ति  हों  तो  वह  पार्टी  उन  व्यक्तियों  को  अवसर  प्रदान  करेगी  ।  यह  पार्टी के

 आधार  पर  नहीं  अपितु  समुदाय  की  सेवा  सहायता  उसे  विकसित  करने  की  क्षमता  पर  निरभर  है  ।

 राजनीतिज्ञ  शर  एक्जीक्यूटिव  पदाधिकारियों  के  कार्य  में  मध्यम  मार्ग  ढूंढ़ना  है  ।  खाने  वाले  समय  में  इस

 की  उपयागिता  सिद्ध  होगी  ।  जनता  की  सद्भावना  इन  संस्थापकों  में  जन  प्रतिनिधियों  की  आकांक्षा

 से  परिणाम  प्राप्त  करने  किये  जा  सकते  हैं  ।  जनता  तब  संतुष्ट  होगी  जब  पंचायतें  अधिक  संसाधन

 उत्पादन  कार्य  क्रम  बढ़ायें  तथा  ग्राम्य  पोज ना श्रे  को  उन्नत  रूप  में  कार्यान्वित करें  ।

 यह  बातें  ही  इन  संस्थानों  की  कसौटी हैं  ।

 fart
 हरि  विष्णु  कामत  )

 :
 स्वयं  कांग्रेस  पार्टी  में  प्रत्यक्ष  रूप  में  जो  भेदभाव  है  पहले

 का  समाधान  कीजिये  |

 श्री  नन्दा  :  कांग्रेस  प्रजातांत्रिक पार्टी  है  ।  )

 विकास  मंत्रालय ने  श्री  सम्मान  के  सभापतित्व  में  एक  समिति  स्थापित की  है

 जो  संसाधनों  के  seat  पर  विचार  करेगी
 ।

 समुचित  शक्तियों  के  साथ  समुचित  संसाधन  भी  आवश्यक  हैं
 ।

 इन  बातों  की  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  |

 श्री  विनती  मिश्र
 :

 कम्यूनिटी  डिवेलेपमेंट  के  लिये  भाप  ने  जो  साढ़े  बारह  लाख  रुपया  दिया

 वह  ठीक  से  खर्च  हुआ  है  या  इस  को  भी  क्या  श्राप  ने  कभी  देखा  है
 ?

 fait  नन्दा  :  ऐसी  व्यवस्था  करना  है  जिन  के  फलस्वरूप  समन्वय  का  WTA  न  रहे--एक

 यक्ष  wit  दूसरे  पक्ष  में  संतुलन  में  विध्न  उपस्थित
 न  हो  ।

 रिपोर्ट  में  इस  की  चर्चा  नहीं
 की

 गई  है
 ।

 इस  में  कुछ  सन्देह  है  कि  भविष्य  में  इन  कार्यों  का  कया  स्वरूप  होगा
 ।

 यह  संविधि  श्रथवा  नारे  लगाने

 का  saa  नहीं  है  ;  यह  तो  भावना  इच्छा  की  बात  है
 ।

 सब  को  मिल  कर  काम  करना  है
 ।

 हम

 यह  क्यों  विचार  करें  कि  जिला  कौर  पंचायत  समिति  में  एक  दूसरे  के  बीच  खाड़ी  उत्पन्न  हो

 रही  है  ।  ये  सब  एक  हैं  ।  हमें  इन  की  एकता  को  पक्षण्ण च्  रखना  है
 ।

 इस  बात
 की

 जोर  बल  देना  है

 कि  मिला  जुला  कौर  एकतापूर्ण  ढांचा  रहे
 ।

 यह  कुछ  परम्पराओं  पद्धतियों  को  विकसित  करने

 का  प्रदान  है  ।  मुश्ते  विश्वास  है
 कि

 यह  कार्यक्रम  आगे  बढ़ने पर  इस  के
 भ्रच्छे  परिणाम  निकलेंगे

 ।

 हमारा  प्रतीत  संधा  इस  प्रवृत्ति  के  भ्रनुकल  युग की  मांग है
 कि

 यह  कार्यक्रम सफल  हो
 कर

 योजना  संकटकाल  दोनों  ही  दिशाओं में  उपयोगी  सिद्ध  होगा  ।

 पढा०  मा०  श्री  झड़े
 :

 क्या  मा०  मंत्री  इस  प्रकार  के  प्रयोग  के  लिये  इसे
 उचित

 समय  समझते  हैं
 ?

 श्री प्री  प्र०  जैन
 :  इस

 आ्रापत्काल  में  कया  इतना  व्यय  व्यक्ति  लगाना

 उचित है  ?

 मुंडा  लक्ष्मी मल्ल  सिंधवी  :  प्रशासन  तथा  में  अत्यधिक  राजनीतिक

 हस्तक्षेप  किया  जाता  है  जिस  से  कर्मचारी  लोग

 नर्मदा  हेत  हो  जाते  हैं  ।  इन  को  रोकने  के  लिये

 मूल  aint  में



 है
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 सरकार  द्वारा  किये  गये  कामों  की  वास्तविक  स्थिति  क्या  है  ?  forte  की  सिफारिशों को  कहां  तक

 सरकार  कार्यान्वित करने  को  तैयार  है  ?  ae  कलक्टरों  को  तत्काल  लेने  के  बारे  में  क्या
 स्थिति  है  ?

 श्री  त्यागी  :  मंत्रियों  के  पास  कारण  बताये  बिना  yy  वर्ष  के  गरचा  सेवा  में  न  रखने  का

 अधिकार  होने  ५५  के  बाद  सेवा  में  जारी  रहना  नहीं  होगा  ।  उन  को  मंत्रियों

 की  चापलूसी  करनी  पड़ेगी  ate  इस  प्रकार  उन  में  ace  विश्वास  तथा  उत्साह  बना  नहीं  रह

 सकता  |

 श्री  काशीराम गुप्त  :  मसूरी  अकादमी  की  सलाहकार  परिषद्  में  प्रसिद्ध
 को

 लेने  का  उल्लेख  वे  कांग्रेसी  होंगे  या  राजनीतिक  शादी
 ?

 pat  जसवन्त  मेहता  :  क्या  सरकार  ने  इस  प्रजातंत्रीय  विकेन्द्रीकरण  योजना

 के  wie  प्राविधिक  कर्मचारियों  की  सामान्य  पदालि  बनाने  का  विचार  किया  है  ?

 मा०  मंत्री ने  ग्राम  पंचायत तक डा०  पं०
 का  देशमुख

 नीति  के  न  जाने  की  बात  कही  क्या  यह  सम्भव  है  जबकि  गांव  मतदान  के  भण्डार

 हैं  ?

 श्री  नन्दा
 :

 संक्षेप  में  इतना  कहूंगा  कि  कार्यान्वित  के  सम्बन्ध  में  शायद  मा०  सदस्य  ने

 मेरी  बात  की  are  ध्यान
 '

 नहीं  दिया  था  में  ने  विशेष  रूप  से  इस  बात  का  उल्लेख

 किया  था  कि  यहां  गृह-किये  मंत्रालय  से  सम्बन्ध  रखने  वाली  कुछ  सिफारिशें  हैं  जिन

 के  बारे  में  उन्हों  ने  वक्तव्य  दिया  है  कि  इतनी  स्वीकार  की  जा  चुकी  हें  झर  इतनी

 हैं  ।  यह  प्रयत्न  जारी  है  कि  जहां  तक  संभव  at  इन  सिफारिशों  के

 सम्बन्ध  में  एक  कारवाई  की  जाय  ।  पंचायती  राज  के  सम्बन्ध  में  सामुदायिक  विकास  मंत्रालय  ने

 कहा  है  कि  वे  इस  से  सहमत  हैं  ।  राज्यों  को  चित्र  में  लाना  होगा  ate  यह  किया जा  रहा

 इस  समय  मैं  ate  क्या  कह  सकता  हूं
 ?

 जितना  व्यय  करना  होगा  और  जो  नई  स्थिति

 उत्पन्न  हो  गई  है  उस  का  ध्यान  करते  हुए  ये  नई  बातें  करना  उपयोगी  भ्र धि कतर

 स्थानों  पर  विधान  तैयार  है  ak  अधिनियमित  किया  जा  रहा  है  ate  ५  बढ़  रहा

 है  ।  यह  वहां  कोई  नई  बात  नहीं  ।  यह  प्रगति  पर  है  ।  दो  या  तीन  राज्यों  में  विधान

 की  जांच  हो  रही  है  ।  यदि  वास्तव  में  उन  से  अन्य  परिणाम  मिलने  की  प्राशि  की  जाती

 लोगों को  अधिक  सक्रिय प् ह ग से लाने ढंग  से  लाने  के  अधिक  को  लेने  के  यदि  हमारा

 अनुमान  यही  है
 तो

 यह  करना  लाभदायक  किन्तु  wa  प्रशन  कुछ  रुका

 हुमा  है
 ।

 में  समझता  हूं
 कि

 कांग्रेस  से  बाहर  के
 भी

 कुछ  प्रसिद्ध  व्यक्ति  सलाहकार  परिषद्

 में  होंग  ।  सामान्य  पहाड़ियों  के  बारे  में  पंचायत  समितियों  की  अपनी  पदालियां  निम्न

 स्तर पर  हैं  ।

 नीतियों  के  बारे  में  तथा
 क्या  इसे  निकाल  देना  मानवीय

 ढंग  में  सम्भव  के  बार  मनुष्य

 सब  कुछ  कर  सकता  है  नोचे
 जा  सकता  ऊपर  जा  सकता है  प्रौढ़  प्रशन  इस  बात  का  है  कि  हम

 कितना  संयम  को  तैयार  हें  ।

 सभा का  कायें

 मंत्री  सत्य  नारायण  fag)  अ्रध्यक्ष  मैं  यह  घोषणा  करना

 चाहता  हूं  कि  सरकार  दोष  सत्र  में  सभा  के  सामने  निम्न  कार्य  प्रस्तुत  करना  चाहती  है  :

 (१)
 लान

 को

 का

 म

 से  चलाया  मिती  क  वर  निसार

 |

 मिल
 ग्रेजी

 में



 १८४४  ५  RERR

 सत्य  नारायण

 (२)  श्रम  जीवी  पत्रकार  १९६२  |

 आपातकालीन  जोखिम  बीमा  १९६२

 झ्रापातकालीन  जोखिम  बीमा  FERR

 पर  विचार  तथा  पास  करना  ॥

 (3)  बड़े  पत्तन  प्रयास  १९६२  को  प्रवर  समिति  को  सौंपने  के  प्रस्ताव  पर

 विचार 4

 (४)  संविधान  PERR  को  दोनों  सभाओं  की  एक

 संयुक्त  समिति
 को

 सौंपने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  ॥

 (५)  केन्द्रीय  दीदी  परिषद  १९६२  शिशिक्षा  PER  में

 वर्तन  के  सम्बन्ध  में  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  द्वारा  दी  गई  सूचना  वाले  प्रस्तावों पर  विचार  ॥

 (६)  राज्य-सभा  द्वारा  पारित  रूप  में  हिन्दी  साहित्य  सम्मेलन  )

 १९६२
 पर  विचार  तथा  उसे  पारित  करना

 |

 (७)  प्रत्यावव्यक  वस् तुम् नों  की  उचित  स्तर  पर  कीमतें  किराम  रखने  के  उपायों  के  संबंध

 में  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  एवं  wey  सदस्यों  के  प्रस्ताव  पर  विचार  |

 (८)  १०  १९६२  को  चीनी  ag  विराम  सम्बन्धी  प्रस्तावों  पर

 विचार

 यह  कायें  इसी  क्रम  से  लिया  जायगा  जिस  रम  में  इस  की  घोषणा  की  गई  है  ।  इस  में  इस  बात

 का  ध्यान  रखा  गया  है  कि  सभा  ने  निवार  ८  १९६२  को  बैठना  स्वीकार किया  है  ।  श्राप

 की  तथा  सभा  के  कुछ  वर्गों  की  पूवे  इच्छा  के  मैं  ने  इस  कार्य  में  श्रमजीवी  पत्रकार
 )

 VERR  को  शामिल  किया  जिस  पर  के  बकाया  कार्य  के  पश्चात  कल  को  विचार

 किया  जायगा  |

 आ्रापातकालीन  जोखिम  बीमा  सम्बन्धी  दो  विधायकों पर
 ७  १९६२  को

 विचार किया  जायगा

 भी  हरि  विष्णु  कामत  :
 श्रमजीवी  पत्रकार  विधेयक  को

 आज  ही  रखा  जाय  जैसाकि  पहले  व्यवस्था  थी  |  wea  विधेयकों  के  लिये  हमें  समय  मिलना  चाहिये  ॥.

 महोदय
 :

 मे  पुर्व  सुचना  की  बात  हटा  दूगा  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत
 :

 हम  ने  सब  संशोधन  नहीं  दिये  हैं
 ।  श्रेयस्कर  विधेयक

 के
 बाद

 इसे  ले  लिया  जाये  ।

 गंभ्रथ्यक्ष  महोदय
 :

 ऐसा  संभव  है  ?

 fat  सत्य  नारायण सिंह
 :

 जी  हां ।

 महोदय
 :

 हमारा  सारा  समय  निश्चित  किया  जा  चुका  है  यदि  मैं  पीठासीन

 न  रहूं  तो  प्रत्येक  सभापति  को  चाहिये  तथा  सदस्यों  को  चाहिये  कि  समय  को  बढ़ने  न  दें  ताकि  कार्य

 निश्चित  समय  में  पुरा  हो  जाय

 मूल  प्रंग्रेज़ी  में



 भारतीय  तौर  राज्य  प्रशासन  सेवाशर्तों  @avy है
 ४  १८८४

 संबंधी  प्रतिवेदन के  बारे  में  प्रस्ताव

 त्यागी  उच्च  त्यायालय  के  जजों  की  वार्षक्यता  वायु  को  बढ़ाने  के  विधेयक

 का  क्या  हुमा  है  ?

 श्री  सत्य  नारायण  सिंह
 :
 में  बता  चुका  हूं

 कि
 संविधान  )  संशोधन  विधेयक  पर

 संयुक्त  समिति  को  देने  के  लिये  विचार  किया  जायेगा  ।  उस  प्रस्ताव  के  इलावा  उस  में  कई  संशोधन

 हूँ  ।

 भारतीय  राज्य  प्रशासन  संवादों  सम्बन्धी  प्रतिवेदन

 के  बार  में  प्रस्ताव--जारी

 माननीय  मंत्री  ने  निर्देश  पदों  की  सीमा  का  उल्लेख श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर

 किया  था  परन्तु  रिपोर्ट  में  ये  सब  बातें  आरा  गई  अर्थात्  जिला  प्रशासन  के  सम्बन्ध  में  ।.  निदेश

 निबन्धों  में  जिला  प्रशासन  सम्बन्धी  प्रश्नों  उल्लेख  किया  गया  है  ।  अराज

 लागू  कर  रखा  है  कौर  उस  से  भ्रम  तथा  फिजूल  खर्ची  फली  हुई  है  और  कर्मचारी

 लोग  निरुत्साहित  हैं  ।  किसी  प्रकार  at  समन्वय  नहीं  है  ।  कित  इस  बात  का  कोई

 भी  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  हालांकि  इस  का  प्रभाव  बहुत  बरा  पड़ा  gat  है  ।

 पिछले  श्राम  चुनावों  में  साधारण  नागरिक  को  प्रशासन  के  विरुद्ध  शिकायतें  ही  शिकायतें

 थीं  aes  समस्याएं  नला  प्रवासन  के  पास  हल  करने  को  सौंपी  हुई  हैं  ।

 fat  त्यागी  :  भ्रष्टाचार  ।

 श्री  नन्दा
 :

 मेंने  भ्रष्टाचार  के  संबंध  में  एक  लेख  में  सब  बातों  का

 उत्तर  दिया  में  इसे  सभा  पटल  पर  रखूंगा |

 ait  हरिश्चन्द्र माथुर  :  जिला  प्रशासन  में  जब  कोई  व्यक्ति  अपनी  समस्या  के  हल  के

 fat  जाता है  तो  उसे  इधर  से  उधर  भेज  दिया  जाता  शर  उसके  साथ  समुचित  व्यवहार

 नहीं  किया  जाता  ।  जिला  प्रशासन में  एसा  कौन सा  व्यक्ति  हैजिस के  पास  नागरिक  अपनी

 समस्या को  हल  करने  के  लिए  जाए  ?  इस  fens  में  सब  कुछ  होते  हुए  हमारी  प्रतिदिन

 की  समस्या  का  कोई  हल  न  दिया  जिनको  मा०  मंत्री  रानी  सब  जानते  इस

 रिपोर्ट में  जो  सिफ़ारिशों  की  गई  हैं  वे  विकास  झ्रायुक्तों  के  सम्मेलन  में की  गई  तथा  स्वीकृत

 सिफारिशें  ही  कोई  नहीं  बात  नहीं  तलाक के  कारण  किसी  नागरिक को  समस्या

 का  हल  नहीं  मिलता  |

 fat  नन्दा :  मुख्य  समस्याएं हम  जानते  वे  सरल  हैं  फिर  सभी  उपाय भी  मालूम

 उनको  रूपेश  AT  करना

 हरिश्चन्द्र  मायर
 :

 कितु  क्या  कार्रवाई  की  जा  रही

 इस  समय
 जिला  प्रशासन  में  कनिष्ठ तम  अफसर  हैं--यही  कमजोरी  है  क्योंकि  सभी

 वरिष्ठ  ao  ए०  एस०  शिफर  राजधानी  में  जमा  कर  रखे  भाई  ए०  एस०  अफसर

 काफी  ्  होते  उनको  उचित  स्थान  पर  लगाना  चाहिये  ।  कितु  इस  बात  का  भी

 कोई
 उत्तर

 नहीं  दिया  गया  ।  इस  प्रक्रिया
 को

 बदलने  का  प्रयास  होना  चाहिये
 ह



 Wove
 करारोपण  विधियां  विधेयक  ५  १९६२

 हरिश्चन्द्र

 कुछ  राज्यों  में  भाई  ए०  एस०  अफसरों  की  बड़ी  कमी  तथा  कुछ  राज्यों  में

 ने  बहुत  इस  बात  की  युक्ति  युक्ता  नहीं  कई  राज्यों  में  इन  की  पदालियों

 में  कोई  वृद्धि  नहीं  की  गई  बल्कि  मद्रास  ak  राजस्थान  में  कमी  हुई  २१००  तक  इस

 पदाली  की
 afer

 संख्या  होनी  चाहिये  ताकि  ३००  अफसरों  की  वक़्त से  RX  लाख

 रुपये  वार्षिक  बचत  हो  सक
 ।

 इसके  लिये  समुचित  उपाय  ढूंढने  चाहियें  ।

 विद्वेष वेतन  भी  समाप्त  करके  बचत  करनी  जिला  प्रशासन  में  काम  करने

 बाले  अफसरों
 को

 प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिये  ताकि  उनके  साथ  सौतेली  मां  वाला  सलूक

 राज्यों
 में  सीधी  भरती  के  बारे  में  श्री  दातार  ने  बहुत  कुछ  कहा था ।  तीन  चार

 राज्य कर  भी  रहे

 महोदय
 :  यह  है  :

 यह  सभा  भारतीय  तथा  राज्य  प्रवासन  सेवाओं  तथा  जिला  प्रशासन  की

 समस्या  के  बारे में  श्री  ato  टी०  2  री  के  प्रतिवेदन पर  जो  ७

 १९६२  को  सभा-पटल पर
 गया

 विचार  करती  है  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 करारोपण  विधियां  विधेयक--जारी

 महोदय  :  अब  सभा  श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  द्वारा  ४
 १६६२

 को  प्रस्तुत  किये  गये  निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  at  विचार  करेगी
 :

 १९६१  शर  wane  2eXY  में  चरागे
 ~

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक पर  विचार  किया  जाये  मी

 fat  प्रभात  कार  में  इस  विधेयक  के  उपबंधों  का  स्वागत करता  हुं  में

 स्वर्ण  बांडों या  प्रतिरक्षा  बोर्डों पर  आयकर  शादी  की  छूट  देने  का  विरोधी  नही ं।

 कम  राय  वाले  लोगों  को  इस  रियायत  का  कोई  उपयोग  नहीं  क्योंकि  उन  पर  शझ्रायकर

 af  पहले  से  नहीं  लगते  ।  बड़  धनवान  लोगों  को  लाभ  अवश्य  उनको  राष्ट्रीय

 प्रतिरक्षा  के  लिये  धन  लगाने  के  लिये  इस  उपाय  द्वारा  प्रोत्साहन  दिया  गया  है  |

 ज  बांडों के  द्वारा  छिपा  हुआ  स्वर्ण  बाहर  निकल  जाएगा  faq  मध्यम  श्रेणी  के

 at ने  १४०  रुपये  तोला  सोना  खरीद  कर  श्राभूषण  बनाये  हैं  wa  उनको  ६२.४५

 रुपये  तोला  से
 भी

 मूल्य  दिया  जा  रहा  है  उस  पर  ६'/;  प्रतिशत का  gy  सालਂ  का  ब्याज

 लगाकर  ६५.६२ रुपये  मिलेंगे  ।  मध्यम  श्रेणी  के  पास  बहुत  aes  आभूषण  नहीं  होते  कि

 fray बांड  खरीद  ae  कितु  वे  फिर  भी  देश  प्रेम  के  कारण  स्वर्ण  बांड  खरीद  रहे  हैं  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 बड़ेलोग  तो  अपना  छिपा  सोना  निकाल  लेंगे  परन्तु छोटे  लोगों  को  लाभ  के  स्थान  पर

 हानि  होगी  ।  कितु  फिर भी  छोटे  लोग
 स्वर्ण  दे  रहे  हैं  तथा  देश  के  लिये  हर  प्रकार

 का

 बलिदान  करने  को  तैयार  है ं।

 महोदय  पीठासीन  हुए |

 किन्तु धनी  लोगों  के  लिये  श्राप  धन  लौटाने  तथा  ब्याज  देने  की  गारंटी  दे  रहे
 +  |

 अधिक  समय  काम  करने  के  लिय  श्रम  जीवी  लोगों  को  भ्र ति रिक्त लाभ  मिलेगा  fag

 वित्त  मंत्रालय  ने  कोई  नया  कर  लगाने  का  प्रयत्न  नहीं  किया  जो  राष्ट्रीय  प्रतिरक्षा  कोष  में

 जाता

 में  इस  उपाय  को  अच्छा  समझता हूं  क्योंकि  इससे  सोने  के  द्वारा  विदेशों  से  प्रतिरक्षा

 का  सामान  खरीदा  जा  सकता  देश में  सोने  की  अधिक  कीमत  होने  के  कारण  सोने  के

 तस्कर  व्यापार  की  काफी  गुंजाइश  है  जो  राष्ट्र  के  लिये  घातक  स्वर्ण
 बांडों  के  कारण

 सोने  का  मूल्य  गिर  गया  है  और  भ्रमित  गिरेगा  we  तस्कर  व्यापारियों  को  निरुत्साहित

 होना  पड़ेगा  ।  इससे  अपराध  रोकने  में  भी  सहायता  मिलेंगी  में  इस  विधेयक  का  समर्थन

 करता

 ayo  क ०  वर्मा
 माननीय  उपाध्यक्ष  इस  माननीय  सदन

 के

 सम्मुख  जो  टकक्से दा  लाज  निल  प्रस्तुत  किया  गया  में  उसका  स्वागत  करता

 हुं यों  तोजो  टैक्सेशन लाज  (eye  में  इस  माननीय  सदन  के  सामने  प्रस्तुत  हुए

 उनको  पारित  करके  हमने  एक  एतिहासिक  कदम  उठाया  था  ।  में  समझता  हूं  कि  हमने  उसके

 द्वारा  भारतीय  क  पथिक  क्षेत्र  में  एक  नये  का  उद्घाटन  किया  था
 ।

 जो  श्रमिक

 उस  बनाई  गई  उससे  समाजवादी  समाज  की  स्थापना  की  हमारी  नीति

 को  क्रियान्वित करने  मं  हमारे  समाज  में  पूंजीवादी  श्रेणी  तथा  अन्य  श्रेणियों  के

 यान  में  जो  अन्तर  उसको  कम  करने  में
 भी

 हम  लोगों  को  काफी  सहयता  मिली
 ।

 जहां हम  लोगों  ने  एक  दृढ़  निश्चय  किया  कि  हम  समाजवादी  समाज  की

 स्थापना  के  लिए  हर  एक  कदम  उठायेंगे  कौर  उसने  हम  को  उस  उन  टेक्सेशन लाज

 को  लाने  ae  पारित  करने  के  लिए  उत्ताद्तिं  वहां  चीनी  श्रावण  की  वजह से

 हमारे  देश  पर  जो  संकट  उसने  हमारे  वित्त  मंत्री  की  तीब्र  बुद्धि  को  इस  तरफ  संकेत

 दिया  कि  वह  सोने  के  बारे  में  एक  नई  नीति  की  घोषणा  उस  नीति  से  हमारे  देश  को

 समाजवादी  समाज  क  लक्ष्य  की  एक  कदम  कौर  चरागे  बढ़ने  का  मौका  मिला  ।  इस

 लिए  सरकार  ने  गोल्ड  बांजी  प्रचलित  किये  उनके  लिए  में  उसको  हार्दिक  बधाई  देता

 में  समझता  हूं  कि  संसार  के  प्रगतिशील  राष्ट्रों  में  सोने  का  जो  प्रयोग  होता  हमारे  देश  में

 सोने  का  प्रयोग  उसक  बिल्कुल  विपरीत  होता  जो  कि  प्रगतिशील  नहीं  कहा  जा  सकता  है  ।  हमारे

 देश में  सोना  बेकार  रू  पड़ा  रहता  तिजोरी  में  पड़ा  रहता  है  या  जिस्म  बदन  महज़  शोभा

 की  खोज  रह  जाता  है  ।  में  प्रेम  हूं  कि  किसी  भी  प्रगतिशील  देश  के  लिये  यह  शभ्रावस्यक  है  कि

 इस  प्रकार  की  व्यवस्था  प्र  परम्परा  में  परिवर्तन  किया  जायें  ,  जो  कि  हमारे  समाज  में-विशेष  तौर

 पर  महिला  समाज  में-सोने  क  विषय  में  चली  झा  रही  है  ।

 में  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  को  हार्दिक  बधाई  देता  जिन्होंने  ग्रसने  सभी  झ्राभूषण  राष्ट्रीयसुरक्षा

 कोष  को  दान
 दें

 दिये  ।  हमारी  महिला  राज्यों  ने
 भी  इस  प्रो  कफी  कदम  उठाया  है  ।  मैं  चाहता

 हूं
 कि

 हमारी  जितनी  समाज  कल्याण  सोसाइटीज  जितने  विभाग  या  हमारी  महिला  सदस्यों
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 Ro  Fo

 ये  सब  इस  बात
 क

 लिय  यत्न  कर  कि  गोल्ड  बांडज़  की  ज्यादा  से  ज्यादा  खरीददारी  हो  ।  मेर  ख्याल

 में  जितने
 र

 प्रयत्न  हम
 इस

 वार  रफी
 के

 बारे  में  कर  रहे  उतने  ही  प्रयत्न  हमें  इस  बारे  में  भी  करने

 उतना  ही  हमे  इस  पर
 भी

 जोर  देना  चाहिये  ।  इस  वक्त  जो  संशोधन  लाया  गया  इससे

 लोग  चाहें  तो  व्यक्तिगत  फायदा
 भी

 उठा  सकते  व्यक्तिगत लाभ  भी  उठा  सकते  इससे इन  लोगों

 का  उत्साह  बढ़ना  चाहिये
 ।

 यह  एक  मौका  जिसका  उनको  लाभ  उठाना  चाहिये  ।

 मे
 समझता  हूं  जो  हमार  देश का  इतने  दिनों  का  दष्टिकोण  जो  इतने  दिनों  की  मनोवृत्ति

 जो  व्यवहार  है
 नौ

 fra  के  हम  हो  गये  इसमें  प  परिवर्तन  भराना  चाहिये  था  |  एक  क्रान्तिकारी

 कदम जो  इस  उठाया  गया  है  इससे  भी  उस  मनोवत्ति  को  बदलने  में  सहायता मिलनी

 चाहिए  ।
 लोगों

 को  कि  वे  इससे  ara  उठायें  atk  जो  पालिसी है

 इसको  कामरूप
 में  परिणत  करें  ।  सिर्फ  चीनी  आक्रमण  का  aaa  करने  के  लिए  ही

 नहीं  हमें  कदम  उठाने  बल्कि
 इस

 तरह  के  कदम
 भी

 उठाने  हैं
 ।  जब  हम  इस  तरह  के  कदम

 जाते  हैं  तो  इनको
 एतिहासिक कदम  ही  कहा जा  सकता  हमारे देश

 की  बहुत सी
 aa

 mag
 सोने

 की
 केवल  समस्या  नहीं  वे  समस्यायें  कौर कई  वजहों  से  भी  हैं  ।

 are  सोना  मिल  जाता है  तो  उन  समस्याओं  को  भी  हल  करने  में  ग्रा सानी  हो  सकती

 उनको
 हल

 न
 कर  पाने  के

 रास्ते  में  जो  कठिनाइयां  वे  भी
 दूर हो  सकती हें  कौर  इससे  बाहरी

 देशों  का
 माल  खरीदने  में भी  हम  को  सहायत  मिल  सरकती  है

 में  समझता हूं  कि
 जो  संशोधन

 इस  प्रस्तुत  किया  गया  है  उसकी  वजह  से  लोगों में

 नेशनल  डिफेंस फंड में  भी  जो  रकम  वे  दे  सकते  उसको  देने में  उत्साह  पै  दा  उनका

 उत्साह  बढ़ेगा
 ।  साथ ही  साथ  म॑  समझता  हू ंकि  जितने  घन  की  हमको  आवश्यकता  उसका

 बड़ा  भाग हम  लोगों  से  ले  सकेंग े|

 इन  दादों  के साथ में  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  ।  यह  सही  है  fe  mit

 तक  जितनी  खरीददारी गोल्ड  बांडज़  की  होनी  चाहिये  उतनी  नहीं हुई  है  इस

 सरकार  का  ध्यान  जाना  चाहिये  ।  A  यह  भी  चाह  हूं  कि  सरकार  इस  जोर  ध्यान  दे  कि  जो

 सरकारी  एजेंसीज  होंगे  भी  इस  पर  afr  बल  इस  पर  अघिक  जोरदें  कि  गोल्ड  बांड्ज

 की  लोग  अधिकाधिक  मात्रा  में  खरीदें ।  इसके  लिए  लोगों को  उत्साहित  करें  ।

 थी बूँ ०  ला०  बारूपाल  :  उपाध्यक्ष  सोने  के  बांडों  के  सम्बन्ध  में  जो  कुछ

 मेरे  दिमाग  में  विचार  ae  जो  कुछ  मुझे  प्रभाव  मैं  चाहता हूं  कि  उसके  सम्बन्ध में  मैं  कुछ

 निवेदन प्रापर  सामने  कर  दूं  ।  यह  बहुत  प्रति  बात  है  कि  सोने  के  बांड  जारी  किए  गए  हैं
 ।  इससे हो

 सकता  है  कि  कुछ  सोना  घरों  से  बाहर  निकले  ।  लेकिन  इसमें  जो  एक  कमी  झाई  उसको मैं  आपके

 सामने  रखना  चाहता  हूं
 ।

 दुर्भाग्य  से  या  सौभाग्य  से  मैं  एक  ऐसे  प्रान्त  से  रहा  हूं  जिसको  राजस्थान

 कहा  जाता  है  ।  मैं  प्रापको  बतलाना  चाहता  हूं  कि  श्राप  मानें  या
 न

 मानें  लेकिन  सारे  हिन्दुस्तान  का

 सोना  बगर  एक  तरफ़  रख  दिया  जाए  राजस्थान  का  दूसरी  तरफ  तो  भी  श्राप  पायेंगे  कि

 राजस्थान में  सोना  ज्यादा  है  ।  बैलेंस  में  राजस्थान  के  सोने  को  बाकी  सारे  देश  के  सोने  से  ज्याद

 पाया

 श्री  दिव  नारायण  :  सोने  वाले  हैं
 ।

 wt  पाठ  ला०

 meats:

 लेकिन  मेरा  सिर  at  a  नीचे  झुक  जाता  है  जब  मैं

 देखता  हूं  कि  जिन  व्यक्तियों  के  पास पास  सोना  तिजोरियों  में  भरा  पड़ा  है  उसको  वे  ग्रा  भी  इस  संकटकाल
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 में  जबकि  छोटे  से  छोटा  गरीब  से  गरीब  व्यक्ति  महिला  नाक  कौर  कान  के  तिनके

 दे  रहे  परन्तु  धन  नहीं  दे  रहे  हैं  ।  जो  कुछ  भी  लोगों  के  पास  उसको  राज  उठा  कर  वे  रक्षा  कोष  में

 देना  नहीं  चाहते हैं  ।  लेकिन  दूसरी  के  मुकाबले  में  राजस्थान  की  जब  मैं  देखता  हूं  तो  पाता  हूं  कि

 खनको  जो  करना  चाहिये  उन्होंने  नहीं  किया  ।  मुझे  बड़े  दुःख  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  जिस
 प्रान्त

 से  मैं  प्राता  वहीं  के  लोगों  को  मैं  इसके  लिए  कोस  रहा  हूं
 ।

 लेकिन  जो  लाभ  उन  लोगों  को  ग्रा  उस  लाभ का  नहीं
 शंका

 जा  सकता

 तमाम  ब्लैंक  का  रुपया  जिसको  दो  नम्बर  का  रुपया  कहा  जाता  इस  बिल  के  ज़रिये  से  बाहर  रहा

 है  प्र  लोगों  को  काले  रुपये  को  सफेद  रुपये  में  परिणत  करने  का  मौका  मिल  गया  है  ।  इस  व्यवस्था सें

 उन्होंने  नाजायज़  तौर  पर  प्रौढ़  अ्रनुचित  लाभ  उठाया  है  ।  उनको  चाहिये  कि  वे  ईमानदारी  से  द्  भी

 काम  करें  |  सरकार  ने  उनके  साथ  इतना  कुछ  किया  इतना  मौका  दिया  इतना  प्रलोभन दिया

 तो  उनको  भी  चाहिये  कि  काले  बाज़ार  में  जो  पैसा  उन्होंने  कमाया  तस्कर  व्यापार से  कमाया  है

 उसको  वे  बाहर  लायें  कौर  इस  संकटकालीन  समय  में  सरकार  की  सहायता  करें  ।  प्रभी  तक  उन्होंने

 फंसा  नहीं  किया  है  ।  अरब  उनको  चाहिए  ।

 इस  संकटकालीन  समय  में  सरकार  को  प्रौर  काम  करने  हैं  ।  क्रान्तियों प्रौढ़  करनी  है  ।

 झ्राधिक  क्रान्ति  दूसरी  धार्मिक  क्रान्ति  है  प्रौढ़  तीसरी  सामाजिक  क्रान्ति  करनी  है  ।  जब  तक  हम

 इन  तीन  क्रान्तियों को  नहीं  कर  लेते  तब  तक  हम  प्रगति  पथ  पर  नहीं  बढ़  सकते  हैं
 ।

 जिस  तरीके  से

 राज  देश  के  अन्दर  एक  प्रकार  की  चेतना  है  और  जिस  प्रकार  से  हमारा  देश  एक  दम  जाग  उठा

 एक  मत  होकर  सरकार  की  मदद  कर  रहा  वह  सराहनीय है  |

 चीन  ने  जो  चुनौती  are  दी  उसका  हमें  सामना  करना  है  ।  जो  समय  के  साथ  नहीं

 चेते  हैं  उनको  चत  जाना  चाहिये  ।  उनको  सरकार  का  पुरा  पुरा  साथ  देना  चाहिये  ।  यह  मौका  हाथ

 में  कराया  उसका  नाजायज़  लोगों  को  लाभ  नहीं  उठाना  चाहिये  ।  धनी  लोग  जब  भी  मौका  लगता

 सरकार  से  नाजायज़  फायदा  उठाते  उनको  वह  मौका  नहीं  दिया  जाना  चाहिये
 ।  इलैक्शन के

 दिनों  में  लोग  दो  दो  चार  चार  लाख  रुपया  दे  देते  हैं  ।  लेकिन  प्रकासो  की  बात  है  कि  वही

 सहायता  का  हाथ  AMT  नहीं  बढ़ा  तुम्हें  |  राज  जब  संकट  का  समय  तब  उनका कोई  पता

 नहीं चल  रहा  है  ।  जिस  तरीके  .

 एक  माननीय  सदस्य  :  a  पार्टी  को  ही  दिया  था  ।

 श्री  ला०  बारूपाल
 :

 यह  लोग  सब  पार्टियों  को  दिया  करते  हैं  ।  सोशलिस्ट  पार्टी  हो  चाहे

 दूसरी  पार्टीज  हो  ।
 यह  उनका  एक  प्रकार  का  धंधा  है  ।  वे  किसी  भी  तरीके  से  अपना  उल्लू  सीधा

 यह  एक  श्राम  बात  थी  जो  मैंने  सामने  रख  दी  है  ।  यह  कोई  व्यक्तिगत बात  नहीं  है  ।

 राष्ट्र की  बात  है  ।  राष्ट्र  की  राज  यह  पुकार  है  ।  मेरी  वित्त  मन्त्री  जी  से  प्रार्थना है  कि  उन  लोगों  के

 साथ  वे  ज्यादा  मेहरबानी  से  पेश  आये  हें  उन  लोगों  की  वे  ज्यादा  हिमायत  उनको  वे  ज्यादा

 राहत  न  दें  ।  क्योंकि  इस  तरह  की  चीज़ों  को  तक  राष्ट्र  बरदाइत  करता  तो  भविष्य में  वह

 तरह  की  चीज़ों  को  बरदाशत  नहीं  कर  सकता  है  प्रौढ़  न  ही  करेगा  |

 fat  प्र०  कण  देव  पकड़  काल  हमारे  लिये  एक  प्रकार  से  भ्रच्छा  रहा  है

 क्योंकि  हमें  राजकोष  सम्बन्धी  नीति  में  संशोधन  करने  का  अवसर  मिला  है  ।

 विधेयक  में  धन  जमा  करने  तथा  राष्ट्रीय  प्रतिरक्षा  बांडों  में  धन  ara  के  लिये  कुछ  रियायतें  दी

 गई  हैं  ।  प्राय  कर  तथा  सम्पत्ति  कर  से  छट  की  रियायतें  देने  से  लोग  खूब  धन  राष्ट्रीय कोष  में  लगायेंगे  ।

 प्रनुत्यादक  स्वर्ण  संग्रह  को  देश  के  उपयोग  में  लाने  का  इससे  उत्तम  अवसर  कया  हो  सकता  है
 ।

 हमें  देस

 मूल  भ्रंग्रेजी  में

 2421  Ai
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 प्र०  के०

 की  रक्षा
 के

 लिये  विदेशी  मुद्रा  की  जरूरत  है  ।  यहां  सोने  की  कीमत  श्रन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  प्रमाणित

 मूल्य  से  कहीं  अ्रघिक  तस्कर  व्यापार  भी  चल  रहा  यह  सब  गलत  राजकोषीय  नीति  के  कारण

 हुआ  है
 ।

 स्वर्ण  बांड  के  लिये  प्रत्युत्तर  बहुत  अधिक  उत्साहवधंक  नहीं  है  हालांकि  प्रतिदिन  ब्याज

 इस  पर  ate  स्वर  प्राप्ति  का  स्रोत  भी  पूछा  नहीं  जाएगा  ।  अरब  चोरी  से  प्राप्त  किया  गया  घन

 भी  श्वेत  घन  में  बदला  जा  सकता  है
 ।

 इतनी  रियायतें  देने  पर  हमें
 थी

 कि  मूल्य  किन्तु

 मूल्य  नहीं  बढ़ाये  बांडें  वाणिज्यिक  रूप  में  प्रलोभनीय  नहीं  हैं  क्योंकि  सोने  का  मूल्य  ६२  ५  रुपये  तोला

 रखा  गया  है  जबकि  बाजार  में  इसका  मूल्य  १४०  रुपये  है  ।  फिर  भी  लोग  बलिदान  गौर  त्याग  कर  रहे

 हैं  ।  यह  बड़ी  देशभक्ति  की  भावना  का  प्रदर्शन  है  ।

 में  सुझाव  दूंगा  कि  सरकार  को  यह  सोना  सोने  के  रूप  में  ही  लोटाना  या  ये  स्वर्ण

 बांड  प्रचलित  स्वर्ण  मूल्य  पर  दिये  जायें  ।  यदि  इनमें  से  एक  भी  बात  कर
 ली

 जाए  तो  निश्चय  ही  बहुत

 सोना  हमें  मिल  सकता  है  ate  विदेशी  मुद्रा  की  कठिनाई  नहीं  रह  सकती  ।

 देश  की  रक्षा  इन  स्वर्ण  बांडों  को  ही  मांगने  से  नहीं  हो  सकती  |  यद्यपि  हमें  विदेशों  में  उधार

 खाते  पर  दास्त्रास्त्र  मिल  रहे  हमें  सोचना  चाहिये  कि  यदि  हमें  उन  देशों  से  दान  या  अनुदान  के  रूप

 में  शस्त्रास्त्र  मिल  सकें  तो  इससे  हमारी  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  हो  इकट्ठी  है  ।

 तटस्थता  की  नीति  के  बारे  में  हमें  स्वतन्त्र  रूप  से  विचार  करना  चाहिए  |  हमें  देश  की  स्वतन्त्रता

 तथा  एकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पश्चिमी  देशों  के  साथ  प्रतिरक्षा  समझौता  करने  के  बारे  में  विचार

 करना  चाहिए  ।
 ऐसा  करने  में  हमें  शस्त्रास्त्र  भी  मिल  सकेंगे  प्रौढ़  विदेशी  मुद्रा  की  भी  बचत  हो  सकेगी

 सामुदायिक  विकास  आदि  के  जितने  अनुत्पादक  काम  हैं  उनको  की  रक्षा  के  कारण  काट

 देना  चाहिए  ।  सरकार  को  इन  सब  सुझावों  पर  गम्भीरतापूवेंक  विचार  करना  चाहिए  ।

 1  श्रीमती  लक्ष्मीकांतम्मा
 :

 मैं  विधेयक  का  सेन  करती  हूं  ।  युद्धकाल में  नारियों  को

 सबसे  श्रमिक  हानि  होती  उनके  भाई  कौर  पति  युद्ध  में  लड़ते  मरते  हैं
 ।  नारियों का  मान  भी

 भंग  होता  है  कौर  उनका  स्वरूप  भी  बिगाड़  दिया  जाता  है  ।  किन्तु  मां  की  पुकार  भ्र शोक  जेसे  योद्धा

 को  शान्तिप्रिय भो  बना  सकती  है  ।  नारियों  ने  ही  स्वर्ण  बांडों  में  श्रमिक  सोना  देना  शुरू  किया  है  |

 उनकी  अज्ञानता  को  दूर  करके  उन्हें  देश  की  रक्षा  हेतु  सोना  देने  को  तैयार  होना  चाहिए
 |

 किन्तु  कुछ

 नारियों  ने  बेंकों  से  अपना  सोना  निकाल  कर  घर  में  रख  लिया  उन्हें  युद्ध  के  परिणामों  का  ज्ञान  नहीं
 ।

 सरकार  को  प्रचार  करना  चाहिये  ताकि  सोना  स्वर्ण  बांडों  सके  |  उनको  सोने  की  रक्षा

 भ्र ौर  इसको  जमा  रखने  की  श्रनुत्पादकता  बतानी  चाहिये  ।

 हमें  प्रतिरक्षा  के  लिये  तथा  विदेशी  मुद्रा  की  कठिनाई  को  दूर  करने  के  लिए  स्वर्ण  बांड  जारी

 करने  पड़े  हैं  क्योंकि  हमें  शस्त्रास्त्र  प्राय  देशों  से  खरीदने  हैं  ।  यह  उत्तम  उपाय  है  प्रौढ़  इसके

 लाभ हैं  ।  किसी  ने  कहा  है  कि  इतने  कम  मूल्य  पर  स्वर्ण  बांड  प्रदीप  नहीं  बिकेंगे
 ।  परन्तु मुझे  विश्वास

 है  कि  सोने  की  कीमत  भ्रवद्य  गिरेगी  |  अतः  स्वर्ण  बांड  बड़े लाभदायक हैं  ।  इनसे  ब्याज  भी  मिलेगा  |

 नारियों  के  पास  सोने  के  झा भूषण  होते  परन्तु  उनसे  स्वर्ण  बांड  खरीद  कर  उनको  शादी  विवाह

 के  लिये  भ्रपेक्षित  सोना  नहीं  मिल  सकता  ।  ऐसा  उपबन्ध किया  जाना  चाहिये  कि  वे  इन  स्वर्ण

 has  अंग्रेजी  में
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 बांडों  को  गिरवी  रख  कर  घन  प्राप्त  कर  सकें
 ।

 इससे  नारियों  को  इन  बांडों  मे  लगाने

 का  उत्साह होगा

 हैदराबाद  में  लोगों  के  विशेषकर  निजाम  के  पास  बहुत  सोना  सरकार  को  प्रयत्न  करके

 उनको  ea  बांडों  में  सोना  लगाने  के  लिय  प्रेरित  करना  चाहिये  ।  ऐसे  लोगों  का  पता  लगाया  जाए
 कि

 किन  के  पास  सोना  है  फिर  उनको  प्रेरित  किया  जाए  ।  मन्दिरों  से  सोना  प्रतिरक्षा  अधिनियम  के  अधीन

 लिया  जा  सकता  कौर  हमें  मन्दिरों  से  सोने  को  लेने  के  लिये  उनको  स्वर्ण  बांड  खरीदने  के  लिये  कहना

 चाहिय े।

 श्री  काशी  राम  गीत  :  उपाध्यक्ष  बिल  में  जो  धाराएं  रखी  गयी  हैं  वे  स्वागत

 के  योग्य  हैं  ।  किन्तु  फिर  भी  यह  सोना  जो  नहीं  झा  रहा  है  इस  पर  विचार  करना  बहुत  आवश्यक है  |

 भ्रखबारों  में  पढ़ते  हैं  कि  जनता  के  पास  १००  मिलियन  adams  है  ।  छिपा gar  सोना

 लगभग  ४५०  करोड़  तोला  है  जिसकी  कीमत  तीन  हजार  करोड़  बनती  है  इण्टरनेदानल  गोल्ड  प्राइस के

 ऊपर  |  यह  बात  सही  है  तो  फिर  यह  भी  जानना  जरूरी  हो  जाता  है  कि  यह  कहां  छिपा

 किस  वर्ग  के  पास  छिपा  gar  है  ।  बड़े  वर्ग  के  लोग  तो  जवाहरात
 भी

 रखते  मोती
 भी

 रखते

 सोना भी  रखते  हैं  ।  क्या  सरकार  को  यह  भी  राज  तक  पता  नहीं  चल  सका  है  कि  वास्तव  में  स्थिति

 हेलो  उनके  पास  क्या  झांकड़े  हैं  यह  झ्ाव्यक  हो  जाता  है  |

 इसके  अरति  रिक्त  इसमें  ब्याज  की  दर  ६  परसेंट है  ।  इसलिए  जिनके  पास  ब्लैक  का  सोना  है  उनको

 बह  इसमें  फौरन  ही  दे  देना  चाहिए  ।  यह  उनके  लिए  सब  तरह  से  लाभदायक  होगा  ।  उनके  पास

 ब्लैक  का  सोना  नहीं  है  तो  फिर  किस  के  पास  है  इस  पर  भी  विचार  करना  चाहिए  ।  यह  बहुत  गम्भीर

 समस्या हमारे  सामने  पै  दा  हो  गयी  है  ।  या  तो  इस  देश  में  इतना  सोना  नहीं  जितना  कि  प्रचार  है  या  फिर

 प्रचार  होते  हुए  भी  लोग  सोना  देना  नहीं  चाहते  कौर  इस  वक्त  भी  नहीं  देना  चाहते  जब
 कि

 देश  के

 ऊपर  प्राप़्ति  पायी  हुई  है  ।  प्यार  लोगों  के  पास  सोना  है  प्रौर  वे  नहीं  देना  तो  फिर  उनके  साथ

 क्या  सलूक  किया  जाए  इस  पर  बिचार  करना  झावदयक  हो  जाएगा
 |

 मे  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  कि  यह  समस्या बहुत  जटिल  है

 जब  तक  यहां  पर  सोने  के  भाव  उतने  नहीं  ग्रा  जायेंगे  जितने  कि  इण्टरनेशनल  स्तर  पर  हैं  तब  तक  इस

 समस्या  का  वास्तविक  हल  होने  वाला  नहीं  है  ।  वह  भाव  गिरेगा  ।  उसके  लिये  क्या  किया  जाए  ।

 में  समझता  हूं  कि  कब  तक  सरकार  ने  जितना  कण्ट्रोल  भर  चीजों  पर  किया  है  उतना  गोल्ड  पर  नहीं

 किया हैं  ।  गोल्ड  के
 व्यापारी  करो  सेल  करते  उनको  किस  प्रकार से  रोका  जाये  कौर  उन  पर

 किस  प्रकार
 प्रतिबन्ध  लगाया  जाए  यह  सोचना  झावइ्यक  है  ।  हमको  इस  बात  पर  भी  प्रतिबन्ध

 लगाना होगा  कि  विवाहों  के  waar  पर  एक  मात्रा  से  अ्रधिक  सोना  न  दिया  जाए  ।  जब  सरकार

 इस  प्रकार के  कदम  उठाएगी  तभी  इस  समस्या  कां  निदान  निकल  सकेगा  ।

 जहां  तक  ब्लैक  मनी  का  प्रश्न  उसका  लोगों  ने  गोल्ड  लेकर  रखा  फिर  भी

 बह  सामने  नहीं  झा  रहा  है  तो  इसमें  भी  कोई  रहस्य  की  बात  है  |  सरकार को  इसको  जानना

 चाहिए
 at

 उसके  पास  इसे  जानने  के  बहुत  साधन  हैं
 ।

 मेरा  तो  यह  सुझाव  है  कि  जितने  हमारे

 करोड़पति  लोग  हैं  उनकी  कानफरेंस  की  जाये  ate  उनको  बिठा  कर  इस  बारे  में  सलाह  की  जाये
 झ्र

 यह  जाना
 जाय  कि

 उनका  इस  बारे  में  कया  दृष्टिकोण  उनकी  क्या  कठिनाई  क्या

 वास्तव  में  यह  प्रचार  मात्र  है  कि  देश  में  इतने  करोड़  का  सोना  है  ah  वास्तविकता  ऐसी  नहीं  है  ।

 जहां  तक  साधारण  वगਂ  का  प्रश्न  है  वह  विवाहों  के  लिए  सोना  खरीदता  है  ।  देश  में  हर
 साल  करीब  ५०  लाख  विवाह होते  हैं  ae  उनमें से  कम  से  कम  दस  प्रतिशत  विवाह  होते  हैं
 जिनके लिए  लोग

 तीस  तोला  तक  सोना  खरीदते हैं  जिसकी  कीमत  १५०  या  २००
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 [att  किलो  राम  गुप्त |

 करोड़ रुपये  होती  है  ।  सरकार  यह  मानती  है  कि  चालीस  या  पचास  करोड़  का  सोना  हर  साल

 स्थगित  होता  है  भावों  के  कारण  ।  स्मगलिंग का  कोई  दूसरा  कारण  नहीं  जब  तक  भावों

 को  गिराने  att  स्मगलिंग  को  रोकने  के  लिए  साथ  साथ  कदम  नहीं  उठाये  जायेंगे  तब  तक  इस

 कानून  को  पास  करने  से  कोई  खास  लाभ  नहीं  होगा  ।

 सरकार को  गोल्ड  बाँस  का  एलान  किये  काफी  रसा  हो  कानून  की  शक्ल  तो  हम

 इसको  दे  रहे  लेकिन  इस  अ्ररसे  में  कितना  सोना  सरकार  के  पास  उसकी  कितनी

 कीमत  है  यह  भी  ग्राम  तक  सरकार  नहीं  बता  सकी  है  ।  इसलिए  में  निवेदन  करूंगा  कि  सरकार

 को
 यह  बताना  चाहिए  कि  कितना  सोना  उसके  पास  झ्र बतक  गोल्ड  बांइस  के  जरिये  पाया  है

 श्र  किस  at  से  कराया  है  ।  जाहिर  है  कि  amt  यह  सोना  बड़े  वर्ग  के  लोगों  से  भाया  है  तो

 यह  अन्दाजा  faa  रूप  से  लगाया  जा  सकता  है  कि  ब्लैक  का  रुपया  कहां  था  ।  ब्लैंक के

 अलावा  जो  शौर  सोना  है  उसका  मुल्य  भी  बहुत  है  ।  करोड़पति  श्र  लखपति  लोगों  के  एक  एक

 घर  में  स्त्रियों  के  पास  लाखों  रुपये  के  जेवर  हैं  ।  वे  उन  जेवरों  को  छोड़ने  को  तैयार  नहीं  हैं  ।

 हमारे  सामने  यह  बात  रोज  कराती  है  कि  वे  लोग  लाखों  रुपया  अपनी  कम्पनियों  में  से  फंड  में  देते

 बाँस  में  देते  लेकिन  उनको  सोने  से  इतनी  मुहब्बत  है  कि  उसको  वे  नहीं  छोड़  चाहे

 वे  राज  महाराजे  या  करोड़पति  लखपति  हों  या  सरकारी  कर्मचारी  हों  ।  ग्र गर हम सन् हम  सन्

 Qo  के  बाद  महात्मा जी  की  बात  मानते  तो  हम  को  यह  सोने  की  मुहब्बत  न  न  ब्लैक

 होता  भ्र ौर  न  सरकार  को  सोना  लेने  की  झ्रावश्यकता  होती  |  तो  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  इस

 बिल  को  पास  करने  के  साथ  साथ  सरकार  को  वे  कदम  उठाने  चाहिएं  जिनसे  सोने  के  भाव  गिर

 जिससे  लोग  aoa  श्राप  सी  .1  देने  के  लिए  सामने  ae  और  अ्रायन्दा लोग  सोने  को  न  खरीदें  ।

 इसके  लिए  सख्त  नियंत्रण  की  जरूरत है  ।  तीन  दिन  से  हम  अखबारों  में  देख  रहे  हैं  कि  सोने

 का  भाव  घटने  के  बजाय  बढ़  रहा  है  ।  अभी  इमरजेंसी  के  डिक्लेयर  होने  पर  सोने  के  दाम  घटने

 की  एक  रौ  चली  fae  उस  के  भाव  नीचे  गये  थे  लेकिन  अब  फिर  सोने  के  भाव  बढ़ने  लगे  हैं  ।

 aq  लोगों  ने  फिर  सोना  ख़रीदना  शुरू  कर  दिया  है  ।  इमरजेंसी  के  अन्दर  यह  दृष्टिकोण बड़ा

 घातक  है  इस  से  भ्र व्यवस्था  चलती  है  |

 कलकत्ते  के  भ्रमर  जो  १०-२०  हज़ार  व्यक्ति  सोने  के  ज़ेवरात  गढ़ाई  वगैरह  का  काम  करते  हैं

 वे  बेकार  हो  गये  हैं  क्योंकि  लोग  उनको  जेवर  गढ़ने  वगैरह  का  काम  नहीं  दे  रहे  हैं  ।  देश  में  अ्रव्यवस्था

 का  फलना  कौर  इस  तरह  से  बे  रोज़गारी  का  फैलना  बहुत  ख़तरनाक  बात  है
 ।

 मुझे  ऐसी  जानकारी

 मिली  है  कि  जिस  यह  गोल्ड  बौंड्स  की  बात  चली  थी  ae  हमारे  वित्त  मंत्री  महोदय  का

 बयान  निकाला  उस  समय  बहुत से  लोगों  ने  डर  के  मारे  बैंकों  और  तिजोरियों में  जो  थोड़ा  बहुत

 सोना  रखा  था  उसे  निकाल  लिया
 |

 मेरा  कहना  है  कि  यह  मनोवृत्ति  देश  के  लिए  घातक  है

 कौर  इस  को  ठीक  करने  के  लिए  सरकार  को  क़दम  उठाना  चाहिए  कौर  देश  में  एक  विशवास  का

 वातावरण  बनाने  का  प्रयत्न  करना  चाहिए  ।  जिन  लोगों  के  पास  सोना  है  उन  से  सोना  लेने

 का  पूरा  प्रयत्न  करना  चाहिए
 |

 श्री  दिव  नारायण  :  भ्रध्यक्ष  हमारे  यहां  यह  कहावत  चली  we  है

 | ह  काल  परखाये  मित्र  और  नारी

 वह  समय  खान  पड़ा  है  ।  देश  के  ऊपर  आपदा  हुई  है
 ।

 ऐसे  समय  कोई  आदमी

 पैसा  गाड़ता  सोना  गाड़ता  है
 प्रः

 दद्
 की

 सुरक्षा  के  ख़ातिर  सरकार  को  नहीं  देता  है  तो  उस  से

 बड़ा  विश्वासघाती  sic  देशद्रोही  व्यक्ति  कोई  दूसरा  नहीं  हो  सकता  है  ।
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 मैं  aa  यहां  बहुत  अदब  के  साथ  कहना  चाहता  हूं  कि  मैं  अपने  उन  मित्रों  से  सहमत  नहीं  हूं

 जिनका कि  ख्याल  है  कि  देश  में  सोना  नहीं  है  ।  इस  देश  में  सोना  दौलत  है  उस  की

 हमारे  यहां  कोई  कमी  नहीं  है  ।  जैसा  कि  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  जहां  से  भी  तुम  को  सोना

 मिले  ले  कोई  उस  पर  चैकिंग  नहीं  होगी  ।  मार्केट  फ्री  है  भले  ही  कोई  उसे  ब्लेक कर  के  लाया

 हो  या  सफ़ेद  कर  के  लाया  इस  का  कोई  प्रशन  नहीं  है  ।  तो  देश  भ्र  सरकार  को

 सोने  की  ज़रूरत  है  कौर  इसलिए  जिनके  भी  पास  सोना  हो  चाहे  वह  उनके  पास  कहीं  से  भी

 किसी  तरह  भी  वह  सोना  सरकार  को  की  रक्षा  के  ख़ातिर  दें  ।  सरकार ने  लोगों  को

 अपना  सोना  देने  के  लिए  एक  फ़िक्स  रेट  दे  दिया  हैं  साढ़े  ६  परसेंट  सोने  पर  सूद  मिलेगा

 श्र  पन्द्रह  वष॑  के  बाद  वह  दूना  हो  जायगा  ।  जितनी  रक़म  दी  थी  उतनी  सूद  की  हो  जायगी  ।

 अब  इस  सोने  को  लेकर  wa  दिन  जो  चोरियां  होती  हैं  ate  कहीं  नाक  काटी  जाती  है

 तो  कहीं  हाथ  काटे  जाते  इन  से  भी  सेफ्टी  हो  जायगी  |  मेरी  समझ  में  गोल्ड  बाँस  के  बारे  में

 जनता  में  श्रावक  प्रिटिंग  प्रभी  तक  नहीं  हुई  है  ।  मैं  समझता  हुं  कि  इन  स्कीमों  के  बारे  में  ae

 सरकार
 जो

 इन  पर  सूद  दे  रही  है  उन  के  बारे  में  फाइनेंस  विभाग  ने  कोई  प्रोपेगंडा  नहीं  किया  है  ।

 फाइनेंस  डिपार्टमेंट  से  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  चीज़  का  देश  की  जनता  में  प्रचार  करें  ।

 स्कूलों  ं ग्रौर  हर  एक  स्थानों  पर  इस  का  प्रोपेगेशन  करें  कि  किस  तरह  लोग  देश  की

 में  सहायता  कर  सकते  हैं भ्र ौर  उस  के  साथ  ही  साथ  प्राधिक  लाभ
 भी

 कमा  सकते  हैं
 ।

 हमारे  देश  में

 धन  कमानें की  प्रवृत्ति  नहीं है  ।  हमारे  देश
 में  तो  एक  दूसरे  की  टांग  खींचने  की  प्रवृत्ति  है  ।

 लेकिन  शारीरिक  में  इस  के  बरक्स  है  ।  म  फौरेन  कंट्रीस  हो  कराया  हुं  ।  श्राई  are  बोलें

 इन  ब्रिटिश  वेस्ट  इंडीज़--जमैका मैं  क्यूबा  में  भी  रहा  हूं  कौर  मैं  बखूबी  जानता  हूं  कि  यहां

 अर  वहां  में  कितना  डिफरेंस  है  ।  वहां  एक  गरीब  ट्राई  करता  है  कि  वह  मिलियनर  हो

 जाय  ait  जो  मिलियनर  है  वह  कौर  ऊपर  जाने  की  कोशिश  करता  है  लेकिन  हमारे  यहां  उस  के

 बरअक्स  राज  न  किसी  को  ब्लकमार्कटर  कहिये  शौर  न  चोर  जो  भी  पैसा  देश  की

 सुरक्षाਂ  में  दे  वहू  ले  लिया  जाना  चाहिए  क्योंकि  इस  समय  देश  को  पसे  की  बहुत  जरूरत  है  ।

 यह  बड़े  संतोष  का  विषय  है  कि  मुल्क  तैयार  है  झर  वह  अपना  गतंव्य  पुरी  तरह  निभाने को

 प्रस्तुत  जो  भी  पैसा  सरकार  हाथ  बढ़ा  कर  ले  ।  इस  देश  ने  करवट  बदली  है  ।

 हास  के  पन्ने  बतलाते  हैं  कि  सेकड़ों  वर्ष  गुज़र  गये  इस  देश  पर  चंगेज़  खां  का  हमला  FAT  था  शर

 art  फिर  उसी  चंगेज़  खां  के  ख़ानदान  के  चीनी  लोगों  ने  हमारे  देश  पर  हमला  किया है  ।

 मैं  पपनी  सरकार  से  ae  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब  से  कहना  चाहता  ह  कि  हम  को  उस  इतिहास को

 भुलाना  नहीं  है
 ।

 यह  वही  दिल्ली  है  जिसने  कि  अतीत  में  वह  दिन  देखें  हैं  ।  तैमूरी  हमले  को

 चंगेज़ी  हमले  को  देखा  कया  क्या  नहीं  देखा
 ।

 इसलिए  हमें  way  इतिहास  को  नहीं

 भूलना  चाहिए  ।  दिवा  जी  का  इतिहास  मैं  ने  पढ़ा  है  ।  राज  हमारा  देश  बदला  जागा

 हर  एक  देशवासी  सब  कुछ  देने  को  तैयार  एक  एक  पैसा  देने  के  लिए  तैयार

 सरकार  ने
 भी  जो

 यह  बिल  पेश  किया  है  कौर  यह
 जो  इंटरेस्ट  दे  रही  बड़ी  सुन्दर  चीज़ कर  रही

 है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मं  एक  सुझाव  रखना  चाहता  हूं  कि  पोस्ट  झ्राफिसेज  सेविका बैंक  मैं  जमा  रक़म

 पर  ढाई  परसेंट  सूद  सरकार  देती  उस  सूद  की  दर  को  बढ़ा  कर  यदि  ४  या  ४५  परसेंट  कर

 दिया  जाय  तो  लोगों  को  झपना  पैसा  शौर  अधिक  जमा  कराने  के  लिए  प्रोत्साहन  मिलेगा  श्र  इस

 तरह  काफी  रुपया  सरकार  को  मिलेगा  ।  मिडिल  क्लास  के  आदमी  रुपया  दे  रहे  हैं  लेकिन  हाई

 क्लास  के  आदमी  रुपया  नहीं  दे  रहे  पिछले  हफ्ते  जब  मैं  अपनी  कांस्टीटुएंसी  में  गया  था  तो

 मैं  ने  देखा  कि  बड़े  लोगों  की  प्रवृत्ति  देने  की  नहीं  उनके  पास  धन  है  लेकिन  वह  दे  नहीं  रहे  हैं  ।

 उनको  न
 मालूम  कौन  सी  माया  लगी  हुई  है  कौर  पता  नहीं  कि  वह  किस  चक्कर  में  हैं  कि  कल

 कहीं  कायापलट  दो  तो  शायद  वही  काटे  जायेंगे  और  सब  से  पहले  उन  का  ही  छिनेगा  ।  ग़रीब  तो
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 शिव

 शरीब है  रोज़  खेत  या  फैक्टरी  में  काम  करता  है  कमाता  मिडिल  क्लास  वाला  तनख्वाह

 पाता  है  कौर  थोड़े  बहुत  ब्याह  के  समय  के  जो  उस  के  पास  गहने  उन  से  गवर्नमेंट का  काम

 चलने वाला  नहीं  है  ।  अलबत्त  जिन  के  पास  गड़ा  gar  घन  है  जेसे  कि  हैदराबाद  के  निज़ाम  के

 पास  काफी  धन  व  सम्पत्ति  देश  में  इमरजेंसी  डिक्लेयर  हो  गयी  डिफेंस  ars  इंडिया

 रूल्स  aa  में  लाग  हैं  इसलिए  सरकार  को  चाहिए  कि  जिन  के  पास  घन  है  उन  से  गवर्नमेंट  बाई

 ले  ।  इस  बारे  में  किसी  के  साथ  कोई  रियायत  न  बर्ती  जाय  ।  मलक  सब  से  बड़ा  है  कौर  उस  के

 झाग  कोई  भी  बड़ा  नहीं  है  ।  जब  देश  को  पैसे  की  आवश्यकता  है  तो  जिनके

 कि  पास  काफ़ी  धन  पड़ा  उनके  साथ  कोई  रियायत  नहीं  होनी  चाहिए  ake  उन  से  वह  पैसा

 जैसे  भी  हो  सरकार  ले  ले  ।

 हमारे  देश  में  बड़े  बड़े  अखबार  चलते  हैं  ।  लेकिन  मेरा  कहना  है  कि  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में

 जो  एक  कार्टन  छपा  उस  को  देख  कर  मेरे  तो  रोंगटे  Gar  उठे
 |

 में  तो  कहता  हूं  कि  गवर्नमेंट को

 इसे  बन्द  करना  चाहिए  चेक  करना  afer  इस  तरह  का  फ़ॉल्स  प्रोपेगंडा  करके  मलक

 के  साथ  विश्वास  घात  करते  हैं  ।  ऐसे  लोग  जिनके  कि  पास  पैसा  है  वह  सब  पेसा  सरकार

 ज़रूरत  हो  तो  बाई  फोन  ले  ।  रियायत  की  aa  कोई  ज़रुरत  नहीं  है
 ।

 अरब  कान्फ्रेंस  मीटिंगਂ

 यह  सब  बिलकुल  नौनसेंस है  ।  मैं  तो  कहता  हुं  कि  देश  में  इमरजेंसी  डिक्लेयर  हो  चुकी

 है  इसलिए  इन  लोगों  से  ज़बरदस्ती  पैसा  लिया  जाय  राज  इसकी  ज़रूरत  नहीं  है  कि  बनर्जी

 कामथ  साहब  ad  या  दिव  नारायण  डिफेंस  ग्राफ़  इंडिया  wea  में  लाग  हैं  इसलिए

 जिनके  भी  पास  पैसा  है  वह  उन  से  ले  लिया  जाय  ak  इस  में  कोई  fora  न  दिखलाई  जाय  ।

 मलक  ख़तरे  में  है  ।  यह  तो  गवर्नेमेंट  की  दाराफ़त  है  भलमनसाहत  है  कि  वे  हमें  र  श्राप

 को  साढ़े  ६  परसेंट  सूद  दे  रही  हे
 ।

 डिफेंस  सर्टिफिकेट्स  के  बारे  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  गवर्नमेंट  यह  बेन  हता  दे

 ताकि  जितने  भी  पार्लियामेंट  या  प्राविशियल  लेजिस्लेचर्स  के  हैं  वे  इस  में  बतौर  एजेंट  के

 काम  कर  सकें  कौर  जनता  में  इन  की  बिक्री  करवा  सकें  ।  मैं  तो  जितने  भी  पालियामेंट या

 शिएल  लेजिस्लेचसं  के  मेम्बसे  हैं  उन  से  रिक्वेस्ट  करूंगा  कि  वे  art  arg  ale  यह  बेन  हटा

 दिया  जाय  तो  वे  बतौर  एजेंट  के  अ्रपनी-अ्रपनी  कांस्टीटुएंसीज़  में  ज  कर  मुझे  पूरा  विश्वास

 है  कि  इस  तरह  से  लाखों  करोड़ों  रुपये  इस  मद  में  वहू  सरकार  को  जनता  से  दिलवा  सकेंगे
 |

 गवर्नमेंट  को  एक  att  हो  जायगा  कौर  इस  के  लिए  गवर्नमेंट  को  दूसरी  मशीनरी  प्रोवाइड  करने
 की  ज़रूरत नहीं  पड़ेगी  ।  जरगर  माननीय  सदस्य  इस  तरह  से  एजेंसी  का  काम  करें

 तो
 यह  देश  की

 बड़ी  सेवा  होगी  ।  जिस  तरह  से  बीमा  कम्पनियों  के  एजेंट्स  काम  करते  हैं  उसी  तरह  से  मैं  चाहूंगा

 कि  मेम्बरों के  लिए  भी  यह  काम  अाफिस  are  प्राफिट  में  माइनस  कर  दिया  जाय
 ।

 ऐसा  होने

 से  हमारे  मेम्बरान  भी  बड़ा  काम  कर  सकते  हैं  ।  देश  की  सेवा  करना  एक  बड़ा  पवित्र  काय  है

 मैं  तो  चाहूंगा  कि  इस  में  और  मेम्बर  भी  सहयोग  दें  और  इस  बैन  को  हटवा  दें
 ।  ऐसा  होने से

 ATT  को  हर  एक  स्टेट  में  कम
 से

 कम  Qoo— Xo Uo गुम ०  एल०  एज़  मिलेंगे शर
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 मिल  जायेंगे  और  हर  एक  कांस्टिट्यूएंसी  में  एक  एम०  पी०  कौर  ५  एम०  एल०  एज०  यह  छे  जने

 मिल  कर  बड़ा  काम  कर  सकते  करोड़ों  रुपया  सालाना  इकट्ठा  कर  सकते  हैं
 ।

 हानि  जीवन  मरण  जस  wae  हरि  हाथਂ  ।  यह  परीक्षा काल  भारत  की
 सेवा

 करने  का  अवसर  प्राया है  |  चाहे  कोई  खेत  में  काम  चाहे  फैक्टरी  में  काम  करे  AK  चाहे

 एजेंसी का  काम  सब  को  बल  अपना  देना  है  ।  हमारे  प्राइम  मिनिस्टर  ने  कहा  है

 देश  के  महान्  नेतायों ने  कहा  सारे  हाउस  ने  कहा  है  तमाम  अपोज़ीशन  वालों  ने  भी  कहा ह
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 कि  हम  नेहरू  जी  के  पीछे  खड़े  राज  इस  राष्ट्रीय  संकट  की  घड़ी  में  पुरा  देश  एक  होकर  उनके

 पीछे  खड़ा  नेहरू  जी  राज  देश  के  प्राइम  मिनिस्टर  इसीलिए  हैं  ak  देश  की  बागडोर  उनके  हाथों

 में  इसीलिए  है  क्योंकि  देश  चाहता  है  कि  वे  ही  उसके  नेता  हों  ।  हम  सब  ने  मिल  कर  उनको  प्राइम

 मिनिस्टर  बनाया है  ।  श्राज  श्रावद्यकता  इस  बात  की  है  कि  देश  की  रक्षा  के  लिए  मुल्क  के

 कोने  कोने से  एक  एक  बच्चे  को  मिल  कर  धन  बल  सब  कुछ  गवर्नमेंट  को  दे  देना

 चाहिए  |

 गवर्नमेंट  ने  जो  यह  नियम  बनाया  है  इनकम  टेक्स  कानून  में  जो  यह  संशोधन

 गया  है  कि  इनकम  टैक्स  में  हम  उन  को  छट  देगें  यह  एक  अच्छी  चीज़  की  है  ।  जो  सूद

 जो  रुपया  श्राप  जमा  कगर  उस  में  टैक्स  नहीं  देना  इनकम  टैक्स  नहीं  लगेगा  ।  लेकिन

 इनकम  टेक्स  के  नाते  तो  ही  बड़े  लोगों  के  वहां  सारी  बेईमानी  होती  है  ।  मैं  इस  गवर्नमेंट  से

 पुछना  चाहता  हूं  कि  बड़े  बड़े  उस  पार  बैठे  हुए  हैं  जोकि  इनकम  टैक्स  के  बड़े  एक्सपो
 स

 करोड़ों  रुपया  जो  बम्बई  कलकत्ता  में  बड़े  बड़े  लोगों  के  ऊपर  बकाया  है  उसको

 नयों  वसुल  नहीं  करते  हैं
 ?

 श्राये  दिन  टैक्स  लगाते  रहते  लेंड  पर  टैक्स  इस  तरह

 ग़रीब  किसानों  पर  सरकार  टैक्स  लगाती  है  ।  कौर  उन  पर  कर  का  भार  बढ़  रहा  है  लेकिन  यह

 पूंजीपति  जिनके  कि  ऊपर  काफी  इनकम  टेक्स  का  TAT  बक़ाया  पड़ा  है  उन  से  वह  पैसा  क्यों  नहीं

 वसूलती ?  arr  fond  दिखलाने  का  समय  नहीं  है  ।  ग़रीब  लोग  जो  उन  से  बन  पड़ता

 है झ्रागे ७  प्रा  कर  सरकार  को  ऐसा  दे  रहे  हैं  लेकिन  यह  श्रमिक  लोग  जिनके  पास  काफ़ी  पैसा  है  यह

 नहीं  बढ़  रहे  हैं
 ।

 mal  परसों  की  बात  है  कि  आनन्द  पर्वत  पर  जहां  कि  राकिब  हरिजन  भाई  बसते  मैं  गया

 था ।  उन्होंने  बतलाया  कि  हम  १०००  रुपये  का  इंतज़ाम  हिन  |  एक  मज़दूर  से  पैसा  पैसाਂ

 बटोर  कर  धन  इकट्ठा  किया  जायेगा  ।  जब  ग़रीब  लोग  इस  तरह  से  आगे  बढ़  कर  रुपया  दे  रहे  हैं

 तब  कोई  नहीं  मालूम  पड़ती  है  कि  बड़े  बड़े  लोग  जिनके  कि  पास  काफ़ी  घन  पड़ा  है

 थे  क्यों  न  सरकार  की  धन  सें  सहायता  करें  भ्र ौर  यह  वगैरह  ख़रीदें  ।  वे  अपना  सोना  जमा  कर

 गोल्ड  बौंड्स  ख़रीदें  ।  उन  से  यह  कोई  नहीं  कि  वह  उन्होंने  कहां  से  पैदा  किया  कौर

 नही  उन्हें  गवर्नमेंट  या  कौर  कोई  चोर  या  बेईमान  कहेगा
 |

 उस  हालत  में  कोई  भी  उन्हें  ब्लैक

 मार्केट नहीं  कहेगा  लेकिन  इसके  लिए  ज़रूरी  है  कि  सब  अरपना  भ्र पना  सोना  दें  देश  की

 सुरक्षा  व्यवस्था  को  सुदृढ़  बनायें
 ।

 जहां  वे  इस  तरह
 देश

 का  कल्याण  करेंगे  वहां  साथ  ही  उन  का

 रंगे भी  प्राफिट  रहेगा  ।  उन  के  पैसा  लगाने  में  मुल्क  डेवलप  होगा  |  जो  इनवेस्टमेंट श्राप  करें

 उससे  यह  देश  art  झा धिक  स्थिति  इसकी  सुदृढ़  होगी  और  उत  के  साथ  ही  झाप  की  इनकम

 भी  होगी  ।  इस  तरह  से  हमारा  देश  मज़बूत  शर  तैयार  होगा  कौर  हम  भ्छ्  का  मुक़ाबला

 दिन  रात  चौगुना  कर  सकेंगे |  इन  दादों  के  साथ  मैं  इस  का  समर्थन  करता  हूं  |

 श्री  बड़े  )  :  उपाध्यक्ष  हाउस  के  सामने  यह  जो  टेक्सेशन  साज़  )

 बिल  ame मैं  उसका  समर्थन  करता  हूं  ।  लेकिन  साथ  ही  साथ  माननीय  श्री  मरारजी  देसाई

 का  जो  रेडियो  भाषण  सुना  कि  यह  गोल्ड  बौंड्स  कोई  भी  ले  सकता  है  शौर  उसके  लिए  पैसा  या

 रुपया  उस  ने  कहां  से  पैदा  किया  इस  के  बारे  में  कोई  इनक्वायरी  नहीं  की  तो  मैं  ने  महसुस

 किया  कि  यह  लोगों  से  धन  लेने  का  बड़ा  इंजीनियस  वे  था  ।  इस  के  पहले  बजट  सैशन  में  ak

 उस  के  बाद  थोड़ी  थोड़ी  जब  एक  सुर  निकलती  थी  कि  गोल्ड  लेने  की  ज़रूरत  है  तब  बम्बई  के

 dal  और  इंदौर  के  बहुत  से  sal  में  जिन्होंने  गोल्ड  रखा  gar  श्रौरनामेंट्स  रखे  हुए  उन्होंने

 उनको  निकालने  के  वास्ते  कोशिश  की  थी  ।  art  जब  देवा  को  इतनी  भयंकर  परिस्थिति  का

 सामना  करना  पड़  रहा  है  श्र  चाइना  ने  हमारे  देश  पर  एजुकेशन  किया  तब  सरकार को  गोल्ड  की
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 बड़े  |

 जरूरत  है  ।  चूंकि  सरकार  जनता  से  ज़बर्दस्ती  गोल्ड  नहीं  ले  सकती  इसलिए  उस  ने  लोगों  से

 गोल्ड  लेने  का  एक  इन् जीनियस  तरीका  निकाला  जिस  के  भ्रनुसार  जो  गोल्ड  बांडज़

 पंद्रह  साल  के  बाद  उस  को  गोल्ड  के  स्थान  पर  रुपया  दिया  जायगा  ।
 में

 समझता  हुं  कि

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  कौर  से  यह  प्रशासन  fear  जाता  कि  पंद्रह  साल  के  बाद  या  तो  उतना

 ही  गोल्ड  दिया  जायगा  कौर  या  उस  गोल्ड  की  जो  कीमत  वह  दी  तो  ज्यादा

 बोल्ड  सरकार  के  पास

 जब  मध्य  प्रदेश  में  गोल्ड  देने  की  aia  की  तो  जितने  ग़रीब  बोग  उन  सब  ने

 मोल्ड  दिया  कौर  वे  गोल्ड  देने  के  लिए  तैयार  हैं  ।  लेकिन  सामने  यह  सवाल  आता  है

 कि  जिस  प्रकार  से  पंच-वर्षीय योजनाओं  में  ग्रोवर  कम्युनिटी  प्राजेक्टस में  पैसे  की  फ़िजल-खर्ची

 होती  क्या  शासन  गोल्ड  ले  कर  उसी  प्रकार  से  पैसा  खर्चे  करने  वाला  है  |  शासन  वह  पैसा  किस

 खर्च  करने  वाला  इस  बारे  में  कोई  प्रोपेगेंडा  नहीं  है  ।

 इसके  साथ  ही  वे  लोग  हैं  कि  मध्य  प्रदेश  में  चालीस  मिनिस्टर  इन  मिनिस्टरों

 और  पत्नियों  की  are  से  कितना  गोल्ड  दिया  गया  है  ।  वे  यह  भी  पूछते  हैं  कि  सेंटर

 के  मिनिस्टरों  के  यहां  से  कितना  गोल्ड  है
 ।

 जब  ये  सवाल  हम  से  पूछे  जाते  तो  हम  कहते

 हैं  कि  हम  को  मालम  नहीं  है  ।
 प्रापेगंडा  में  यह  नहीं  बताया  गया  है  कि  इतने  मिनिस्टरों  ने  कितने

 बांडज़  खरीदे  या  कितना  गोल्ड  fear

 थ्री  काशी  राम  गीत
 :

 लोक-सभा  के  मेम्बरों  से  कितना  पाया
 ?

 श्री  बड़े  :  इस  बारे  में  भी  प्रचार  नहीं  होता  है  कि  लोक-सभा  के  मेम्बरों  ने  कितना

 गोल्ड  दिया ।  इस  योजना  के  बारे  में  प्रचार  कम  होने  से  जनता  का  रेस्पांस  प्रच्छ्छा  नहीं  हो

 रहा है  ।

 इस  के  अतिरिक्त  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  कि  हिन्दुस्तान  में  गोल्ड  को  होम  घरू

 am  या  घरू  पेढ़ी  कहते  हैं  ।  जब  किसी  स्त्री  का  ख़ाविन्द  कमा  नहीं  सकता  या  उसको

 विधवावस्था  का  करना  पड़ता  तो  वह  गोल्ड  बेच  कर  अपना  निर्वाह  करती  है  ।

 mat  महिलायें  इस  प्रकार  की  कठिन  परिस्थिति  के  लिए  स्त्री धन  के  रूप  में  दिये  गये  गोल्ड  को

 अपने पास  रखती  हैं  ।  इस  कारण  जनता  में  यह  भावना  है  कि  अगर  हम  गोल्ड  दे  at  कठिन

 परिस्थिति में  हमारा  क्या  क्योंकि  पंद्रह  साल  तक  गोल्ड  का  रुपया  नहीं  मिलने  वाला  है
 ।

 शासन  ने  इस  प्रकार  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  है  कि  यदि  किसी  विधवा  ar  नाबालिग़

 या  किसी  कुटुम्ब  ऐसी  अवस्था  का  सामना  करना  तो  बीच  में  ही  उन  को  सहायता

 दी  जायगी  गोल्ड  बांडज़  का  पैसा  उनको  दिया  जायगा  ।  पंद्रह साल  तक  क्या  ग़रीब

 कुटुम्बों  के  सामने  यह  सवाल  होने  के  कारण  गोल्ड  बांडज़  के  बारे  में  लोगों  का  रेस्पांस  अच्छा  नहीं

 है  ।  वे  पैसा  और  अपना  ब्लड  तक  देने  के  लिए  तैयार  लेकिन  हिन्दू  स्त्रियों के  लिए

 मोल्ड  का  महत्व  ब्लड  से  भी  अधिक  क्योंकि  कठिन  परिस्थिति  में  वे  गोल्ड  पर  निसार  करती  हैं  ।

 हमारे  देश  को  एक  कल्याणकारी  राज्य  सोशलिस्ट  पैटर्न  की  स्टेट  कहा  जाता  है

 उसके  ग्रन्तगत शासन पर फ्राम शासन  पर  फ्राम  दि  मंडल  ट  दि  प्रेम  की  रिस्पांसिबिलिटी है  ।  इस  लिए  सरकार

 को  कठिन  परिस्थिति  में  हमारी  जवाबदारी  लेनी  चाहिए  ।  कया  वह  ऐसा  करने  के  लिए  तैयार है  ?

 यदि  इस  सवाल  का  जवाब  नहीं  मिलता  तो  डिफ़ेंस  के  लिए  गोल्ड  बांडज़  ख़रीदने  के  लिए  घरों

 की  स्त्रियां  ौर  साधारण  जनता  जरा  हिचकिचाती  हैं  ।  स्त्रियां यह  सोचती  हैं  कि  गोल्ड  तो

 हमारा  अझ्राखिरी  निर्वाह  g—Wa  घर  का  सब  पैसा  निकल  जाता  हमारे  ख़ाविन्द  को  कोई
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 नौकरी  नहीं  मिलती  हमारे  बच्चों  की  पढ़ाई  के  लिए  पैसा  नहीं  मिलता  तो  स्त्री घन  शादी

 के  जो  गोल्ड  हम  को  दिया  जाता  उस  को  बेच  कर  हम  निर्वाह  करती  हैं
 ।

 वे  पूछती हैं

 कि  कठिन  परिस्थिति  में  हमारी  सहायता  करने  के  लिए  शासन  ने  जवाबदारी  ली  है  या

 जरगर  नहीं  ली  तो  फिर  हम  गोल्ड  कैसे  दें
 ।

 इसलिए  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  एक  तो

 इस  बारे  में  ठीक  प्रापेगेंडा  किया  जाये  we  इस  बारे  में  किया  जाये

 कि  डिफ़िकल्टी  श्र  कठिनाई  क्या  है  लोग  गोल्ड  बांडज़  कयों  नहीं  ख़रीदते  हैं

 फिर  शासन  कोई  उपयुक्त  स्कीम  जनता  के  सामने  रखे
 |

 हिन्दुस्तान  के  बारे  में  कहा  जाता  है  कि  इट
 इज

 ए  ब्राटमलेस  पिट  श्राफ  गोल्ड
 |

 जितना  भी  गोल्ड

 जाता  वह  सब  हिन्दुस्तान  की  चालीस  करोड़  जनता  के  पास  चला  जाता  है
 ।

 हमारे  यहां  झाभषणों

 के  लिए  बहुत  कम  स्त्रियां  गोल्ड  लेती  लेकिन  चूंकि  कठिन  परिस्थिति में  उसके  ऊपर उन  का

 निर्वाह  होता  इसलिए  मुद्दतों  से  art  समाज  में  गोल्ड  देने
 की

 प्रथा  चली  रही  है

 स्त्रियां  शादी  के  स्त्री धन  के  नाते  से  गोल्ड  लेती हैं  ।

 डा०  मा०  श्री  श्रणे
 :

 समाज  में  या  हिन्दुस्तान  में
 ?

 थी  बड़े
 :

 ara  संस्कृति  में  ।  भ्रामक  समाज  से  मेरा  तात्पये  है  हिन्दुस्तान  के  लोग  ।  चूंकि

 समाजਂ  कहने  से  माननीय  नाराज़  हो  गये  इसलिये  मैं  ने  स्पष्ट  कह  दिया  है

 fe  am  संस्कृति में

 1-६ (०  मा०  श्री  श्रेणी
 :

 मैं  बिल्कुल  नाराज़  नहीं हूं  ।

 श्री  बड़े :  इस  क्या  होता  है
 ?

 हम  ने  गोल्ड  बांडज़  खरीदने  के  लिए  भ्रमित  की  कौर

 मीटिंग्स  में  कहा  कि  श्री  मोरारजी  देसाई  ने  बहुत  स्पष्ट  रूप  से  कह  दिया  है  कि  चाहे  किसी  ने  पैसा

 चोरी  से  कमाया  या  ब्लैक  मार्केटिंग  से  कमाया  है  या  मध्य  प्रदेश  से  बम्बई  को  चावल

 एक्सपो कर  उसका  कोई  हिसाब  नहीं  पुछा  श्राप  गोल्ड  बांडज़  खरीदिए  |  लेकिन  जनता

 का  विश्वास  उस  पर  नहीं  है  ।  वह  नहीं  जानती  है  कि  गोल्ड  बांडज़  ख़रीदने  के  बाद  सरकार  के  पास

 जो  सोना  इकट्ठा  हो  वह  उस  को  युद्ध  के  लिए  ख़र्चे  करेगी  या  जिस  तरह  से  उस  ने  बाहर

 से  कर्जा  ले  कर  पंच-वर्षीय  योजनाओं  में  रंधा-गंध  पैसा  जव  किया  है--हालांकि हमारे  गांवों  को

 उस  से  कोई  लाभ  नहीं  पहुंचा  उसी  तरह  से  वह  सोने  को  भी  फ़िजूल  कर  देगी  ।  इसलिए

 जनता  को  इस  बात  का  विश्वास  दिलाना  चाहिये  कि  गोल्ड  बांडज़  से  जो  गोल्ड  सरकार  के  पास

 उस  को  देश  की  रक्षा  लोगों  की  प्राण-रक्षा  के  लिए  बचें  किया  उसका  उपयोग

 चीनियों  को  इस  ear  से  हटाने  के  लिए  किया  पंद्रह  साल  के  बाद  उनको  गोल्ड  की  पूरी  कीमत

 दी  जायगी  are  बीच  में  कोई  कठिन  परिस्थिति  खाने  पर  लोगों  को  संरक्षण  दिया  जायगा  ।  यदि  ऐसा

 किया
 तो

 लोग  बराबर  गोल्ड  ५०७५
 |  न  तो

 शासन  से  कौर  न  फ़िनांस  मिनिस्ट्री

 की  शोर  से  इस  बारे  में  ठीक  प्रोपेगेंडा  किया  जाता  है  ।

 माननीय  श्री  पी
 ०

 के
 ०

 ने  नान-एलाइनमेंट  पालिसी  को  छोड़  देने  की  बात  कही  ।

 मैं  कहना  चाहता  हुं  कि  वेस्टर्न  ने  हम  को  झपने  साथ  लाइन  कर  लिया  इसलिये  हम  उन

 के  साथ  एलाइन  करें  या  इसका  कोई  सवाल  नहीं  है  ।  जहां  तक  प्रिंसिपल  का  सम्बन्ध  किसी

 ने  कहा  है  कि  ए  मेन  श्राफ  प्रिसीपल  इज  दो  रुकन  श्राफ  दि  स्टेट
 ।

 जैसाकि  मनुस्मृति  में  कहा  गया

 प्रिसीपल  को  परिस्थिति  के  अ्रनुसार  मोल्ड  करना  चाहिये  ।  इसलिये  माननीय  श्री  पी०

 के ०  ने  नान-एलाइनमेंट  पालिसी  के  बारे  में  जो  कुछ  कहा  उस  में  कोई  तथ्य  नहीं  है  ।
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 श्री

 एक  माननीय  मित्र  ने  कहा  है  कि  गोल्ड  बांडज़  ख़रीदने  के  लिये  लोगों
 के

 पास  सोना  नहीं  है  ।

 यह  बात  ग़लत  है  ।  हर  एक  के  पास  गोल्ड  है  ।

 थी  कादो राम  गुप्त
 :

 मैंने  यह  नहीं  कहा
 ।
 मैंने  यह  कहा  है  कि  यह  देखना  चाहिये  कि  अगर

 लोगों  के  पास  सोना  तो  वे  देते  कयों  नहीं  हैं  ।

 थ्री  बड़े
 :

 गोल्ड  काफ़ी  है  लोगों  के  पास  ।  छोटा  सा  श्रादमी  भी  गोल्ड  रखता

 है  ।

 शी  काफ़ी  राम  गुप्त
 :  ब्लेक-मार्केटियजं के  गोल्ड  का  सवाल  है

 et  यह  बात  बिल्कुल  निश्चित  है  कि  छोटे  छोटे  mat  भी  गोल्ड  दे  रहे

 हेल्परों  उन्होंने  देश-सेवा  का  wa  ले  लिया  है  ।  राज  हमारे  मिनिस्टर  महोदय  कौर

 ae  बड़े  सेठ  गोल्ड  ले  कर  नहीं  oe  इस  लिये  साधारण  जनता  भी  नहीं  जाती  है  ।

 |

 इन  दाब्दों  के  साथ  मैं  टैक्सेशन  साज़  (ued  )  बिल  को  सपोर्ट  करता  हूं  ।

 bbe श्रीमती  लक्ष्मीबाई
 :

 उपाध्यक्ष  मैं  इस  बिल  का  स्वागत  करती

 हूं  ।  कांच नम्  |  सब  को  पेसे  की  ज़रूरत  है--सरकार  जनता  दोनों  को

 की  ज़रूरत  होती  है
 ।

 संकट  के  समय  तो  इसकी  बहुत  ज़रूरत  होती  है  ।  जैसाकि  हमारी  बहन

 ने  कहा  संकट  में  बहनों  के  लिए  बहुत  संकट  होता  है  ।  जब  गांधी  जी  ने  सब  को  तो  सब

 ने  तमाम शू  गार  वैभव  के  साधन  त्याग  दिये  कौर  तन-मन-प्राण  से  काम  कर  के  इंडिपेंडेंस

 हासिल  की  ।
 मैं

 प्राय  को  उदाहरण  के  तौर  पर  बतलाना  चाहती  हूं  कि  हमारी  बहनों  ने  भ्राज्ञादी

 की  लड़ाई  में  कितना  योगदान  किया  है  ।  सरोजिनी  देवी  ने  aoa  तमाम  अलंकार  निकाल  कर  दे

 दिये  थे  ।  इसी  तरह  से  श्र  भी  कई  बहनों  ने  प्रकार  निकाल  दिये  थे  ।  हमारी  बहनों  ने  मोटे

 छोटे  कपड़े  पहन  कर  इस  भ्राज्ादी  की  जंग  में  हिस्सा  लिया  था  ।  ae  भी  प्रौढ़ों  भ्र पनी  प्रिय  से

 प्रिय  वस्तु  को  देने  के  लिये  तैयार  हैं  ।  देश  का  जो  स्त्री-धन  वह  सहयोग  करने  में  किसी

 से  पीछे नहीं  है  ।

 कुछ  भाइयों  ने  कहा  है  कि  बहनें  नहीं  देती  हैं  ।  लेकिन  यह  बात  सही  नहीं  है  ।  बहनों  को  जब

 घरों  में  पैसे  ला  कर  दे  दिये  जाते  हैं  प्रौढ़  उन  को  खरच  चलाने  के  लिये  कह  दिया  जाता  है  तो  जब  वे

 देने के  लिये  तैयार  होती  हें  तो  कई  भाई  एसे  होते  हैं  जो  यह  कहते  हैं  कि  मत  दो  ।  व  उनको  देने

 नहीं  देते  हैं
 ।

 मैं  लेडी  मिनिस्टर  साहिबा  से  कहना  चाहती  हूं  कि  स्त्रियों  से  उनको  बहुत  मिल  रहा

 है  ate  मिलता  चला  जायेगा  ।  बहनें  कभी  किसी  से  पीछे  रहने  वाली  नहीं  हैं  ।  इस  में  कोई  सुबहे

 की  बात  नहीं  कोई  शक  की  बात  नहीं  है  ।  बहनें  त्याग  करने  के  लिये  तैयार  हैं  ।  राज  तक  बहनों

 ने  त्याग  किया  है  a  at  भी  करती  रहेंगी  ।  बहनें  प्रगति  प्रिय  से  प्रिय  वस्तु  कां  त्याग  कर  सकती

 इसका  एक  उदाहरण  मैं  के  सामने  रखना  चाहती  हूं  ।  अगर  मैं  पूरी  कहानी  कहूं  तो  वह  बहुत

 लम्बी  हो  जायगी  ।  संक्षप  में  ही  मैं  इस  को  श्राप  के  सामने  रखती  हूं  ।  पांडव  जब  जंगल  में  रह  रहे

 थे  तो  कुन्ती  भी  उन  के  साथ  थी  वह  बच्चों  को  संकट  काल  में  को  बचा  कर  रखना

 थी  ।  रात  को  वह  एक  ब्राह्मण  के  घर  में  पहुंची  ।  वहां  पर  घटोत्कच  नाम  का  एक  राक्षस

 है  ।  उसके  पास  रोज  बारी  बारी  से  हर  घर  से  एक  व्यक्ति  को  खाने  के  लिये  ले  जाया  जाता

 था  ।  जिस  रोज़  ag  ब्राह्मण  के  घर  में  सोई  हुई  उस  घर  वालों  में  राक्षस  के  पास  जाने  की

 स्पर्धा  हो  गयी  ।  कोई  कहने  लग  गया  है  कि  मैं  कोई  कहने  लग  गया  कि  मैं  जाऊंगी  ।  जब

 कुन्ती  ने  यह  सब  सुना  तो  उस  ने  कहा  कि  तुम  में  से  कोई  मत  मेरा  लडका  भीम  जायगा
 ।
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 मना  करने  पर  भी  वह  नहीं  मानी  गोर अ्रपने  हदय  के  टुकड़े  को  भेजने  के  लिये  तेयार  हो  गई  ।  इस

 की  परम्परा  स्त्रियों  की  रही  है  ।  a  भी  उन  पर  को  किसी  प्रकार  का  कोई  दाक

 होना  चाहिये  ।  are  इत्मीनान  वे  त्याग  करने  में  किसी  से  पीछे  नहीं  रहेंगी  ।

 में  लेडी  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहिबा  से  कहना  चाहती  हुं  कि
 ८८

 जो  इनकम  टैक्स

 एक्ट का  उस  में  जो  वह  सुधार  लाई  वह  तो  बहुत  बरच्छा है  ।  यह  बहुत  सराहनीय है  कि  उन्हों

 ने  लोगों को  इसके  ज़रिये  से  सहूलियत  पहुंचाई  है  ।  लोगों  को  डिफेंस  फंड  में  बांडज़  में  रुपया

 लगाने  में  इस  से  बहुत  सहूलियत  मिलेगी  att  उन  का  उत्साह  भी  बढ़ेगा
 |

 इस  रकम  पर  आपने

 इनकम  अक्स  न  लेने  की  जो  बात  कही  वह  अच्छी  है
 ।

 लेकिन  जो  बात  में  कहने  जा  रही  हूं  उस  को

 माननीय  लेडी  मिनिस्टर  को  तथा  अफसरों  को  भी  card  से  सुनना  चाहिये  ।  मैं  इनकम  टेक्स  के

 बारे  में  बतलाना  चाहती  हूं  कि  इंडिविजुअल  इनकम-टेक्स  पर  १९६०-६१ में  श्राप  को  ८०  HUE

 के  करीब  रुपया  मिला
 ।

 लेकिन  PERR-FS  में  यह  राशि  घट  कर
 ४८

 करोड़  हो  गई  |  यह  कम

 किस  तरह  से  हो  मुझे  नहीं  मालूम  ।  मैं  चाहती  हूं  कि  इस  तरफ  विशेष  तौर  से  ध्यान  दिया  जाये  ।

 किस  तरह  से  घट  कर  वह  के  करीब  रह  इस  पर  गम्भीरता  से  विचार  करने  की  ज़रूरत

 है  ।  इस  को  देख  कर  ताज्जुब  हुए  बगैर  नहीं  रहा  जाता  है  ।

 कहा  जाता  है  कि  हमारे  देश  की  सम्पत्ति  बढ़  रही  नेशनल  इनकम  बढ़  रही  पर  कैपिटा

 इनकम बढ़  रही  लेकिन  यह  राशि  किस  तरह  से  घट  इसको  श्राप  को  सोचना  चाहिए  ।  श्राप

 करेंसी  नोट्स  भी  हर  साल  ज्यादा  छापते  चले  जा  रहे  हैं  ।  एक  मिंट  हैदराबाद  में  भी  है  ।  वहां  पर

 भी  ये  छपते  १९६०  में  १०४९  करोड़  के  छपे  थे  |  लेकिन  १९६१ में  १४५१  करोड़ के  छपे  ।  इस

 का  मतलब  यह  ड  कि  ४०२  करोड़  के  ज्यादा  छपे  ।  ये  सब  रुपया  कहां  चला  गया  ।  क्या  यह  सब

 रुपया  इंडस्ट्रीज़ में  चला  क्या  कंस्ट्रकशंज़  में  नहीं  चला  गया
 ?

 तो  फिर  क्या  इस  से  लोगों  की

 आमदनी  नहीं  बढ़ी  है  क्या  वजह  है  कि  जो  पर्सनल  इनकम  टेक्स  की  राशि  थी  वह  नहीं  बढ़ी  है  ।

 जब  नेशनल  इनकम  बढ़  रही
 पर-कैपिटा  इनकम बढ़  रही  तो  क्या  वजह  है  कि  इंडिविजुअल

 इनकम  टैक्स  घट  कर  हो  गया  ने  कई  तरह  के  टेक्स  लगाये  वैल्थ  टैक्स  लगाया है

 इस  पाप  को  €  करोड़  ही  १९६२-६३  में  मिलने की  आशा  है

 वित्त  मंत्रालय में  उपमंत्री  तारकंइवरी  :  में माननीय सदस्या  से  प्रार्थना

 करूंगी  कि  जो  ates  वह  दे  रही  उन  को  इकट्ठा  कर  के  नहीं  दे  रही  अलग-अलग  लिस्ट  में  से

 ले  कर  दे  रही  है  इस  सही  तस्वीर  सामने  नहीं  सकती  है
 ।

 उन
 को

 चाहिये  कि  वह  सारे

 जो  wing  उनको  इकट्ठा  कर  के  प्रौढ़  देख  कर  तथा  समझ  कर  नद्दी  तो  गलतफहमी हो

 सकती  है  ।  कल  भी  वह  इसी  तरह  से  कर  रही  थीं  ।

 श्रीमती  लक्ष्मीबाई  :  जो  श्राप  की  रिपोर्टे  वह  मेरे  पास  है  ।  उसी  में  से  मैं  श्राप  को  बता

 रही  हूं
 ।

 श्राप  ने  कई  तरह  के  परसनल  टेक्स  लगाये  हैं  एक्सपेडीचर  वेल्थ  गिफ्ट  टैक्स

 एस्टेट  ड्यूटी  क्या  वजह  है  कि  इन  से  को  आमदनी  कम  होती  जा  रही  है  ।  क्या  वजह

 है  कि  इंडिविजुअल  इनकम  टैक्स  की  जो  राशि  है  वह  कम  हो  गई  है
 ।

 श्राप  ने  सेल्ज़  टैक्स  भी  लगाया

 है  ।  यह  जो  सेल्ज  टैक्स  इस  को  स्टेट्स  वसूल  करती  उन्हीं  के  जिम्मे  यह  काम  है  ।  यही  एक  सोच

 है  जिस  से  पता  चल  सकता  है  कि  किसी  की  झ्रामदनी  ज्यादा  हो  रही  है  या  नहीं  हो  रही  है  ।  जब

 सेल्ज़  टैक्स  की  राशि  कम  वसूल  होती  तो  जो  इनकम  टेक्स  उस
 की

 राशि  भी  कम  वसूल  होती

 इस  वास्ते  यह  जो  मूलभूत  चीज  यह
 जो  सेल्ज़ टैक्स  इस  को  श्राप  को  ठीक  तरह  से  वसूल  करना

 इसको  सही  ढंग  से  वसूल  करना  देखना  चाहिये  कि  कोई  इस  टैक्स  से  न  बचने  पाये  |

 श्राप  ने  इसकी  व्यवस्था  कर  दी  तो  इनकम  अक्स  की  राशि  भी  बढ़  सकती  है  ate  श्राप  की
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 आमदनी ज्यादा  हो  सकती  है  ।  जब  यह  टैक्स  ठीक  तरह  से  वसूल  नहीं  होता  है  तो  लोग  इनकम  THT

 करने  से  भी  बच  निकलते  हैं  ।

 फाइनेंस  मिनिस्टर  का  लक्ष्मी  का  रूप  है  ।  में  कहना  चाहती  हूं  कि  वह  रुपया  वसूल  करन  में  सख्ती

 से  काम  झ्रापके पास  ताकत  ws  टैक्स  की  रोटियां  से  वसूल  कर  सकते  हैं  ।  झापके

 हांथ में  तलवार  है  जो  कि  तेज  भी  है  भ्र  सुन्दर  भी  ।  लेकिन  इसको  इस्तेमाल में  लाने  की  आपमें

 ताकत  होनी  चाहिये  ।  प्राकार  चाहिये  कि  जितने  सरकारी
 टैक्सस  उनको  सख्ती  के  साथ  वसूल

 किया  जाये  ।  झ्रापको  ओपन  अफसरों  पर  भी  सख्ती  से  काम  लेने  के  लिये  दबाव  डालना  चाहिये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  समय  हो  गया  है  |  ATT  बन्द  करें
 ।

 att  माहौल  स्वरुप  )  :  इस  बिल में  नेशनल  डिफेंस  बांड्स  ak  गोल्ड  बाँस  को  इस

 तरह  से  एडजस्ट  करने  का  प्रयत्न  किया  गया  है  कि  व  वैल्थ  टेक्स  पर  इनकम  cay  की  ज़द  में  न  आआ

 सकें  इस  बिल  का  स्वागत  करता  हूं  ।

 जहां  तक  गोल्ड  बाक्स  का  सम्बन्ध  है  तथा  नेशनल  डिफेंस  बाँस  का  सम्बध  यह  देश के

 स्थान  एक  महत्वपूर्ण  चीज  है  प्रौढ़  उनको  रग  लैराइज़  करने  के  लिय  जो  कुछ  भी  किया  जा  वह

 कम  जाहिर है  कि  इस  वर्कट  देश  के  सामने  संकट  है  शर  यह  संशोधन  हमें  इसलिये  चाहिये कि

 हम  विदेशों  से  हथियार  खरीद  सकें  ak  न  केवल  हथियार  बल्कि  दूसरी  सामग्री  भी  खरीद  सकें  जिस

 की  हमें  नितांत  प्रवक्ता  है  ।  गोल्ड  बाँस  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  यह  झ्रावव्यक  है  कि  सोने के  दाम

 गिराये  जायें  ।  यह  बहुत  जरूरी  है  ।  ऐसा  करने  के  लिये  यह  आवश्यक  है  कि  स्मगलिंग  बन्द  हो  तथा  सोने

 को  जमा  करने  की  तथा  सोने  को  खरोद  कर  रखने  की  जो प्रवृत्ति  उस  पर  रोग  लगे  ।  मुझें यह  भी

 मालम  देता  है  कि  किसी  तरह  से  सोने  के  भाव  को  गिराया  जाये  प्रो  उसको  उस  लेवल  पर  लाएं  जिसको

 कि  इंटरनेशनल  लेवल कहा  जाता  है  ।  सरकार  ने  जिस  वक्त  गोल्ड  बांडज़  को  शरू  किया  उस  वक्त

 भाव  निर्धारित  किये  थे  ।  उसने  कहा  था  कि  ५३  रुपये  ५८  नए  पैसे  प्रति  दस  ग्राम  या  ६२  रुपये  Yo

 बैसे  प्रति  तोला  का  भाव  उसने  यह  भी  किया  था  कि  ११  फरवरी  १९६३  तक  ये  बांड  बचे

 जा  सकेंगे
 ।

 म॑  चाहता  हूं  कि  इसको  बढ़ावा  देने  के  लिये  सरकार  को  विस्तृत रूप  में  कार्यक्रम  बनाना

 चाहिये  प्रौढ़  एसी  योजना  बनानी  चाहिये  कि  लोगों  में  इसका  प्रचार  हो  सके  ।  इसके  लिये  यह  भी

 झ्रावश्यक है  कि  लोगों  से  कहा  जाये  कि  सोना  जमा  न  सोना न  यह  भी  एक  देशभक्ति

 का  काम  है  |  लोग  ऐसा  करते  है  तो  हमारा  जो  काम  उस  में  हमें  बड़ी  मदद  मिल  सकती  है  ।

 इसी  बीच  मं  सोने  के  भाव  शिरा  की  भी  कोशिश  जारी  रहनी  चाहिए  ।  जब  शथ्रादमी  देखेगा  कि

 सोना  रखना  बुद्धिमानी  नहीं  है  पौर  न  ही  उसको  बेचना  बुद्धिमानी  है  तो  गोल्ड  बांडज़  खरीदने  के  लिए

 वहू  मजबूर  हो  जाएगा  कौर  इस  स्कीम  को  बढ़ावा  मिलेगा  ।  यह  बात  सही  है  कि  बहुत  से  लोगों  नें  जो

 गोल्ड  खरीदा  वह  मंहगा  खरीदा  था  अरब  गोल्ड  बांडज़  वे  खरीदेंगे वे  सस्ते  भाव  पर  खरीदेंग े।

 लेकिन  जनता  को  यह  विश्वास  दिलाया  जाना  चाहिये कि  यह  तो  सही  है  कि  उसको  इस  तरह  से  सोने

 के  बांड
 खरीदने

 में  थोड़ा  सा  घाटा  है  लेकिन  उसका  रुपया  सुरक्षित  है  भर  सोना  तो  सुरक्षित  रहेगा  ही

 ओर  पन्द्रह  बरस  बाद  उसको  सोना  तो  मिल  ही  सकेगा

 इसके  साथ-साथ  जो  सूद  की
 बात  रखी  गई  उसके  बारे  में  मैं  कुछ  कहना  चाहता  हुं  ।  इसमें

 कहा  गया  है  कि  दस  हजार  रुपये  तक  के  जो  बांड  उस  पर  जो  सूद  उस  पर  टैक्स  नहीं
 लेकिन दस  हजार  के  ऊपर  के  जो  बाँस  उन  पर  जो  सूद  उस  पर  टैक्स  में  चाहता

 हूँ  कि  यह  जो  टैक्स  वार्ली  बात  है  यह  गलत  है  कौर  दस  हजार  के  ऊपर
 भी

 qs  पर  जो  टैक्स  लगने
 की  बात
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 वह  भी  नहीं  होनी  उस  पर  भी  टेक्स  नहीं  लगना  चाहिये
 |  प्रगर  इस  तरह  की  बात  होती

 है
 तो

 गोल्ड  बाँस  खरीदते  के  लिय  लोगों  को  प्रोत्साहन  मिलेगा  कौर
 उनका  उत्साह  बढ़ेगा I

 प्राइज़  बांड  ग्राहकी  तरफ  से  बेचे  जाते है  तथा  दूसरे  बाँस  कई  तरह के  जारी  किये  गये  है  ।  उनमें

 प्रलोभन
 की

 बात  रखी  गई  है
 ।
 आपने  कह  रखा  है  कि  इनाम  मिलेगा  शौर  कुछ  इस  तरह की

 चीज  होगी  ।  लेकिन  वह  प्रलोभन इसमें  नहीं  है  ।  इस  लिये  मैं  चाहता  हूं  कि  किसी  तरह  का  प्रलोभन

 था  लालच  इस  में  हो  कि  पन्द्रह  वर्षों  के  बाद  हमें  इस  सोने  के  अतिरिक्त  कुछ  मिलने  वाला  है  ।  अगर

 इस  तरह  की  चीज  हो  तो  में  समझता  हुं  कि  इसमें  कुछ  मदद  मिल  जायगी
 ।

 सोने  के  सामाजिक  इस्तेमाल  की  रमें  मसलन  जेबर  के  रूप  में  या  किसी  तरीके  उस

 के  विरुद्ध  भी  सरकार  को  कुछ  प्रचार  करना  चाहिये  ।  यह  चीजें  प्रचार  से  रोकने
 की

 कानून  से  नहीं
 ।

 इस  तरह का  प्रचार  करना  चाहिये  कि  जेवर  का  पहनना  भझ्रच्छी  बात  नही ंयह॒  देशद्रोह  की  बात  है

 इस  तरह  की  चीज  हो  तो  इस  से  भी  बहुत  मदद  इस  काम  में  मिल  सकती है

 स्मगलिंग  का  एक  बहुत  बड़ा  सवाल  है  |  इस  साल  ११६  लाख  रु०  का  पिछले  साल  २,२००

 लाख  रु०  का  स्मगलिंग  का  पकड़ा  गया  |  इसी  के  साथ  साथ  ३५४  से  ४०  करोड़  रु०  घाटा

 हर  साल  फारेन  एक्सचेंज  का  भी  होता  है  स्मगलिंग से  ।  इस  लिये  a  सोने  के  भाव  गिर  जायें  या

 इंटर  नेशनल  लेवल पर  सोने  का  भाव  लाया जाय  तो  स्मगल सं को  भी  कोई  टेम्पटेशन  सोने  को

 दूसरी जगह  से  यहां  लाने  का  नहीं  उन  के  हौसले  भी  पस्त  हो  जायेंगे  ।  इस  लिये  यह  बहुत

 यक  है  कि  किसी  तरह  से  भी  सोने  के  भाव  नीचे  गिरा  दिये  जायें  ।

 इस  सिलसिले  मैं  कुछ  सुझाव  देना  चाहता  था  ।  पहला  सुझाव  यह  है  कि  सोने के  वायदा

 बार  पर  रोक  लगे  ।  दूसरी  चीज  जो  मैं  कहना  चाहता  था  व  यह  कि  विदेशों  से  डिलिवरी  सौदे  रोक  दिये

 जायें  ।  तोसरी  चीज  यह  है  कि  जिस  तरह  से  सट्टे  पर  सोने  का  सौदा  होता  उससे उस  का  भाव  घटता

 कौर  बढ़ता रहता  है  ।  इस  लिये  मैं  चाहता  हूं  कि  सोने  को  नकद
 ख

 रीदने  का  चलन  हमारे  देश  में  हो  ।

 भी  सट् बाजी  के  काम  हें  वायदों  के  काम  वें  बन्द  हों
 प्रो  सट्टेबाजों  के  चंगुल से  किसी  तरह

 लोगों को  बचाया  जाय  |  इस  तरह  से  काम  किया  जाय  तो  मैं  समझता  हूं  कि  सोने  की  कीमतों  को

 गिराने  में  काफी  मदद  मिलेगी  ।

 इसी  के  साथ-साथ  मैं  चाहता  हं  कि  सोने  के  कारोबार  के  लिये  लाइसेंस  दिये  जायें  ।  बैंक

 के  पास  सर्वाधिकार  इ  सका  हो  कि  वह  जिस  तरह  से  चाहे  सोने  का  कारोबार देश  में  चला  सकें  ।

 इसी  के  साथ  साथ  सोने  शादी  के  भंडार  रखने
 की

 भी  एक  लिमिट  होनी  चाहिये  ।  यह
 न

 हो  कि

 के  पास  करोड़ों  रुपयों  का  सोना  भरा  हो  कौर  किसी  के  पास  दस  या  पांच  हजार  रुपयों का  ही

 हो  ।  इस  की  लिमिट  होनी  चाहिये  ।  अरब  हमारे  पुराने  राजा  का  जमाना  जा  रहा  है  इस

 लिये इस  की  एक  हद्द  होनी  श्र  प्यार  उस  हद  से  ऊपर  कोई  सोना  रखे  तो  उस  के  ऊपर  इसके

 लिये  qatar  होता  चाहिये
 ।

 सोने
 को

 जमा  करने
 का  जो

 मसला  है  वह  दुनिया भर  का  मसला है  ।  अभी

 पिछले दस  वर्षों  में
 ७

 '
 ३  डालर

 का
 सोना  रूस  र  उस

 के  मित्र  देशों की  छोड़  कर  सारी  दुनिया

 में  जमा था  प्रौर  पिछने  साल  १  करोड़  १०  लाख  क्राउंस  सोना  निजी  तिजोरियों में  चला  गया  ।  इस

 तरह  से  सोना  जमा  करने  की  जो  प्रवृत्ति  है  वह  बहुत  अर्स  से  चली  श्री  रही  है  कौर  उस  पर  श्री  रोक

 लगनी  ऐसा  वक्त  प्रा  गया  है  ।  सरकार  के  पास  भी  काफी  रुपया  स्मर्गालिग से  भी  काफी

 रुपया  रखता  इसी  के  साथ  करीब  ढाई  या  फोन  करोड़  रु०  का  सोना  खानों  से  निकलता

 जो
 कि

 सरकार
 के  पास  है  ,  उस

 के  लिये  भी  सरकार  की  व्यवस्था हो  ।  उसको
 भी  रे गल राइज  कर  के

 अगर  वह  ठीक  प्रकार  से  सोना  जमा  करेगी  रोक  सारी  व्यवस्था  को  ठीक  करेगी  तो  यह  सारी

 चीजें  ठीक  हो  सकती  हैं  ।

 इन  शब्दों  के
 सीध में

 इस  बिल  का  समान  करता  हूं  ।
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 श्री
 झ०  ना०  विद्यालंकार  :  उपाध्यक्ष  मैं  प्रभी श्री  बड़े  की  तकरीर

 सुन  रहा  कुछ  बह  तकरी  रें
 भी

 मैंने  सुनीं  ।  जितने  भी  सेलर्स  ar  जितने  भी  कायदे  हम  बना  रहे  हैं

 वे  खास  तौर  पर  डिफेंस
 at

 सुरक्षा  के  लिए  ही  बना  रहे  हैं  ।  लेकिन  जिस  प्रकार  की  कुछ  तकरीरें

 यहां की  गई  खास  तौर  से  श्री  बड़े  की  तकरीर  के  सम्बन्ध  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि

 बे  तकरीरें  जो  विश्वास  भरोसा  हम  प  दा  करना  चाहते  हैं  उसको  हिलाने  वाली  थीं  |  एक  अखबार

 जनसंघ का  है  तहह  वह  भी  मैं  पढ़  रहा  था  ।  उसमें  सोने  के  सम्बन्ध  में  जो  कानन  बन  रहे  हैं

 झर  जो  अपीलें  गवर्नमेंट  की  तरफ  से  होती  उनका  बार-बार  जिक्र  था  कि  यह  सोना  ्  देवियों

 के  लिए  बड़ा  आवश्यक  यह  उन  का  शझ्राभषण  इस  सोने  को  गवर्नमेंट  कैसे  इस्तेमाल  करेगी

 शौर  उसकी  क्या  व्यवस्था  यह  मालम  नहीं  है  ।  इस  प्रकार  की  बातें  यहां  बड़े  साहब  भी

 कह  रहे  थे  श्र  इसी  प्रकार  की  बातें  लिखी  भी  जाती  हैं  ।  यद्यपि  यहां  पर  जो  विधेयक  ara  हैं  उनका

 समर्थन किया  जाता  लेकिन  तकरीरें  यहां  आर  बाहर  इस  ढंग  से  की  जाती  हैं  कि  उनका  प्रभाव  लोगों

 पर  बड़ा  बुरा  होता  है
 ।

 में  कहना  चाहता  हुं  कि  are  हम  पुरे  दिल  से  सुरक्षा  के  सम्बन्ध  में  जो  कायदे

 अर  व्यवस्था यें  होती  हैं  उनका  समयंन  करते  हैं  तो  हमें  इस  प्रकार  की  तकरीरें  नहीं  करनी  चाहियें

 जिनसे कि  लोगों  का  विश्वास  कौर  भरोसा  उठे  शरर  जिससे  लोगों  के  दिल  में  यह  सन्देह  पैदा  हो

 सन्देह  की  भावना  ज्यादा  मजबूत  हो  कि  पता  नहीं  गवर्नमेंट  सोने  का  क्या  जिस  तरह  से

 कि  बड़े  साहब  कह  रहे  थे  उसकी  ठीक  व्यवस्था  होगी  या  वहां  जो  सोना  दिया  जायेगा  वह

 होगा  ।  इस  तरह  बातें  कह  कर  लोगों  में  सन्देह  की

 भावना  पैदा  करना  इन डाइरेक्ट  तरीके  से  ऐसी  बातें  कहना  जो  दर ग्रस्ल उसके  समर्थन  में

 नहीं  बल्कि  विरुद्ध  होती  में  समझता  हुं  कि  बरच्छा  नहीं  है  प्र  आजकल  के  वातावरण  में
 न

 यहां

 परलोक  न  बाहर  इस  तरह  की  बातें  कही  जानी  चाहियें  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  जहां  तक  यह  सोना  लेने

 की  व्यवस्था  या  स्मगलिंग  को  रोकने  की  व्यवस्था  वह  उचित  मैं  नहीं  मानता  कि  दुनिया  की

 कोई  अच्छी  से  भ्रच्छी  गवर्नमेंट  भी  जरगर  तमाम  बोझा  उसी  पर  डाल  दिया  जायें  वह

 इसको  उठा  सकती  है  ।  राज  गवर्नमेंट  के  पास  जो  साधन  वह  पुलिस  प्रतिकार  लेकिन
 उन

 अधिकारों  की  भी  एक  लिमिट
 उनका  एक  दायरा  है  ।  हम हम  भी  देश  में  एक  भावना  पैदा  एक

 वातावरण  पैदा  site  वह  वातावरण  site  वह  क्लाइमेट  जितनी  हम  पैदा  कर  सकते  हैं  वह  इसमें

 सहायक  हो  सकती  है  ।  लेकिन  जैसा  मैंने  पहले  कहा  कि  जिस  तरह  की  तकरीरें  यहां  पर  या  बाहर

 कुछ  दलों  के  लोग  करते  हैं  वह  इस  भावना  को  कम  करती  हैंतो  इस  क्लाइमेट  को  पैदा  करने  में

 रुकावट  डालती  हैं  ।  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  wa  इस  तरह  की  बातें  नहीं  कही  जायेंगी
 |

 इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  कि  गवर्नमेंट  का  पूरा  फाइनैंशल  ग्रिप  हर  चीज  पर  होना  चाहिए  ।  कौर

 मैं  समझता  हुं  कि  हाउस  की  तमाम  पार्टियों  के  लोग  यह  विश्वास  करके  चलेंगे  कि  जहां  तक  गव नें मेंट

 की  ग्रिप  का  ताल्लुक  है  हम  को  कायम  करना  चाहते  हैं  उसमें  पुरा-पुरा  समर्थन  देंगे
 |

 यहां पर  वे  एक  एक  शब्द  ऐसा  कहेंगे  जिससे  यह  विश्वास  पैदा  भरोसा  पैदा  हो  कौर  गवर्नमेंट के

 काम  हैं  उनमें  कोई  सन्देह  पैदा  न  हो  कि  गवर्नमेंट  की  ग्रिप  मजबूत  है  ।  मैं  चाहूंगा  कि  गवर्नमेंट जो  भी

 कानून पास  कर  रही  जो  ताकत  ले  रही  जो  प्रधिका  हमसे  ले  रही  उसको  जरा  सख्ती  से  पालन

 करे  ।  जितनी  सख्ती  से  उसका  पालन  करेगी  उसमें  हाउस  के  तमाम  सदस्यों  का  समर्थन  उसे  प्राप्त

 होगा  |
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 मैं  फिर  aren  करता  हूं  कि  जिस  प्रकार  की  स्पीच  श्री  बड़े  ने  उस
 प्रकार

 की
 पिचें

 sei  git

 हों  ag  बन्द  होनी  चाहियें  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  किसी  भी  पब्लिक  मीटिंग  में  जो  इस  प्रकार  की  बातें  कही

 जाती  हैं  कि  पता  नहीं  गवन  मेंट  क्या  करेगी  कौर  क्या  नहीं  वह  तमाम  बातों  को  ठीक  कर  सकेगी

 या  इस  प्रकार  के  भाषण  नहीं  होने  चाहियें  ।  लोगों  के  भरोसे  को  कम  करने  की  कोरिया  नहीं  करनी

 चाहिये  बल्कि  लोगों  के  भरोसे  को  कौर  दृढ़  करना  चाहिए  |

 इन  दादों  के  साथ  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करता  हूं
 ।

 श्री  बेरवा  कोटा  :  माननीय  सदस्य  ने  जो  कुछ  श्री  बड़े  ने  कहा  उस  को  समझने  में

 गलती  की  है  ।  बड़े  साहब  ने  कहा  था  कि  इसके  प्रत्द र  इस  प्रकार  का  संशोधन  होना  चाहिए  या  यह

 स्पेसिफिक ली  लिख  देना  चाहिए  कि  हम  जो  गोल्ड  लेंगे  उसको  fas  डिफेन्स  के  काम  में  लाया  जाएगा

 लेकिन  जैसा  माननीय  सदस्य  ने  यहां  कहा  उससे  मालूम  होता  है
 कि

 उनमें  कुछ  भ्रांति  हो  गई  है  ।

 थ्रिलर  ना०  विद्याशंकर  मैंने  वही  कहा  है  जो  कि  उनकी  तकरीर  सुनने  के  बाद  मेरे
 ऊपर

 अभाव  |

 श्री
 | है० |

 ना०  मंडल  उपाध्यक्ष  जो  बिल  गमी  हाउस  के  सामने  प्रस्तुत

 किया  गया  है  मैं  उसका  समथंन  करता  हुं  ।  लेकिन  साथ-साथ  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  इसमें  जो

 रिलीफ  दिया  जा  रहा  है  इनकमटैक्स  के  सम्बन्ध  में  उसका  लाभ  ऐसे  लोगों  को  होगा  जो  प्रभी  भी

 समाज  में  बहुत  हाल  त  में  हैं  ।  लेकिन  सोना  देने  वाले  ऐसे  भी  लोग  हैं  जो  राज  अच्छी  अ्रवस्था  में

 नहीं हैं  ।  ऐसे  लोगों  के  लिए  कोई  व्यवस्था नहीं  कीगयी  है  ।  मैं  चाहता  हुं  कि  उनके  लिए  इसमें  यह  व्यवस्था

 की  जाए  कि  बाद  में  वे  झगर  अपने  सोने  के  बदले  में  सोना  चाहें  तो  उनको  सोना  दिया  जाए  प्रौढ़  उसके

 साथ  साथ  जो  सूद  का  रुपया  हो  वह  भी  उनको  मिले  ।  जो  लोग  इनकम  टैक्स  देने  वाले  नहीं  हैं  उनके

 लिए  ऐसा  खास  प्राचीन  रखना  चाहिए  |  जो  लोग  इनकम  टेक्स  देते  हैं  उनके  लिए  अगर  कोई  प्राचीन

 न  भी  हो  तो  मुझे  कुछ  नहीं  बल्कि  उनके  लिए न  हो  तो  बरच्छा  लेकिन छोटे  लोगों  के

 लिए  अवद्य  प्राचीन  होना  चाहिए  ।
 मैं  चाहना  हूं  कि  इसके  लिये  बिल  में  ब्रावइ्यक  dates  किया

 जाएं  |

 इसके  साथ  हो  साथ  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  arse  की  व्यवस्था  में  जिन  लोगों  के  पास

 कानन  के  मुताबिक  बेसी  जमीन  का  हिस्सा  या  पंजी  का  हिस्सा  afer  या  जो  बेसी प्राफिट कमाते

 हैं  या  जिनकी  at  तरह  से  बेसी  झाम दनो  वे  लोग  घर  से  सोना  नहीं  निकाल  रहे  हैं  ।  इसके

 अलावा जो  देश  के  बड़े  बड़े  राजे  महाराजे  प्रौढ़  नवाब  हैं  प्रौर  जिनके  घरों  में  सोना  उसको  भी

 निकालने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  गयी  है  i  डिफेंस  are  इण्डिया  बिल  के  बहस  के  सिलसिले  में

 भी  मैंने  इस  बात  पर  जोर  दिया था  ।  सरकार  को  यह  बताना  चाहिये  कि  देश  में  जो  राजे

 महाराजे  कौर  नवाब  तथा  पूंजीपति  हैं
 आर

 जिनके  पास  खानदानी  तौर  से  काफी

 सोना  मौजूद  उसके  वि झांकड़े क्या हैं क्या  सरकार  यह  भी  बताते  कि  उन्होंने  Wa  तक  कितना  सोना

 दिया  है  ।  श्र  ग्राम  वे  काफी  तादाद  में  सना  नहीं  देते  हैं  तो  उनसे  सोना  कैसे  लिया  जाएगा  कौर  इस

 सम्बन्ध  में  सरकार  क्या  करना  चाहती  है  इस  चीज  को  भी  सरकार  को  सदन  के  सामने  रखना

 चाहिए  ।

 अब्दुल गनी  गोनी  :  तथा  काश्मीर  )  :  इस  विधेयक  का  अध्ययन  करने  पर  मुझे  लगता

 है  कि  इसमें  हमारे  धनी  लोगों  के  लिए  श्रमिक  व्यवस्था  है  क्योंकि  अवधि  १५  वर्ष  है  कौर  ब्याज  ‘he

 प्रतिशत है परन्तु मध्य और निः  ो

 अलता

 ा

 धरता

 उनका  प्रत्युत्तर  उत्साहजनक  नहीं  है  ।  उच्च

 मूल  det
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 अब्दुल  गनी

 श्रेणी  में  केवल  हैदराबाद  के  निजाम  दवी  नहीं  बल्कि  सभी  नवाब  कौर  टाटा  बिरला

 जेसे  बड़े  उद्योगपति
 भी

 शामिल  हैं
 ।

 वे  ec  वर्ष  के  लिए  सोने  को  विनियोजन  कर  सकते  हैं  ।  देश  की

 सुरक्षा  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता
 दी

 जानी  चाहिए
 |

 परन्तु  सुरक्षा  को  सुदृढ़  करने  के  लिए  हमारी  वित्तीय

 नीति  वाणिज्यिक  नीति
 न

 हो--कि  हमें  कितना  देना  है  ate  कितना  लेना  है
 ।

 मुझे  लगता  है  कि  यह

 नीति  कुछ  वाणिज्यिक  है  न  कि  देश  से  अधिक  मात्रा  में  सोना  लेने  के  लिए  |

 Xo
 रुपये  प्रति  तोला  की  दर  उन  लोगों  के  लिए  भ्रमणी  है  जिनके  हित  भ्र सुरक्षित  हैं  ak

 खतरे  में  हैं  ।  परन्तु  देवा  की  तत्काल  आवश्यकता  को  पुरा  करने  के  लिए  हमें  भ्र धि  कदम  मात्रा  में  सोने

 की  आवश्यकता  है
 ।

 उसके  लिए  हमें  उचित  मूल्य  का  प्रस्ताव  करना  चाहिए  जो  निम्न  मध्यम

 वर्ग  के  उन  लोगों  के  लिए  शझ्राकर्षक  हो  जिन्होंने  दो  या  तीन  वर्ष  पुर्व  १३० या  १४०  रुपये  तोला  सोना

 लिया  हो  ।  ६२  Xo  रुपये  तोला का  भाव  उन  लोगों  के  लिए  ठीक  है  जिन्होंने  सदियों  से  सोने  को  जमा

 कर  रखा है

 डा०  मा०
 श्री

 ०
 श्रेणी

 :  यह  विधेयक  बहुत  महत्वपूर्ण  है  प्रत्येक  व्यक्ति  इस  बात  से

 सहमत  है
 कि

 ऐसा  कोई  उपाय  अवश्य  किया  जाना  चाहिए
 ।

 परन्तु  प्रश्न  है  कि  सरकार  छुपे  हुए  सोने

 को  निकालने  में  किस  प्रकार  सफल  होगी  ।

 क्या  सरकार को  इस  बात  का  कुछ  पता  है  कि  लोगों  के  पास  जेवर  पासे  के  रूप  में  कितना

 सोना  है  ।  सरकार  को  उस  मात्रा  का  तो  पता  ही  है  जो  उनके  पास  करेंसी  की  सुरक्षा  के  तौर  पर  रखा

 है  ।  जब  सरकार  ने  विभिन्न  राज्यों  का  एकीकरण  किया  तो  क्या  सरकार  ने  इस  बात  की  कोई  पुछताछ

 की  थी  कि  राजाओं  के  पास  कितना  सोना  जमा  है  ?  यदि  उन्हें  पता  है  तो  विधेयक  को  अधि  क  कड़ा  बनाया

 जाना  चाहिए  ताकि  सरकार  उस  सेने  को  अधिक  सफल  तरीके  से  प्राप्त  कर  सके  |

 aa  ara  था  कि  जिन  लोगों  के  पास  सोना  है  वे  स्वेच्छा  से  जमा  सोना दे  देंगे
 ।  परन्तु

 मैंने  कई  लोगों  को  यह  कहते  सुना  है  कि  अन्य॑  लोगों  के  पास  सोना  जमा  है  परन्तु  किसी  ag  नहीं  कहा

 है  कि  मेरे  पास  इतना  सोना  है  कल  मैं  इससे  स्थूण-बॉण्ड  खरीदूंगा  |

 इस  योजना  के  पक्ष  में  जोरदार  प्रचार  करते  का  प्रयत्न  feat  जाना  चाहिये  we

 लोगों  को  बताया  जाये  कि  सरकार  ने  सोने  के  लिये  बहुत  अच्छी  शर्तें  रखी  हैं
 ।

 परन्तु

 इसमें  एक  कठिनाई  है  ate  वह  है  विद्वानों  के  बारे  में  जिन्हें  ava  पेट  भरने  के  लिये

 उस  सोने  पर  ही  निर्भर  करना  पड़ता  है  जो  उनके  पास  हो  ।  यदि  ऐसी  कोई  व्यवस्था  की

 जाये  कि  उनको  बीच-बीच  में  ब्याज  मिलता  रहे  तो  सरकार  को  अ्रधिक  सोना  मिल  सकता

 है  ।

 मैं  सरकार  के  सदस्यों  से  ada  करता  हूं  कि  वे  इस  दिशा  में  झादशें  पेश
 करें  शर

 जोरदार  प्रचार  करें  इससे  यह  योजना  अधिक  सफल  होगी  |

 श्रीमती  तारकेदवरी  सिन्हा
 :

 मैं  माननीय  सदस्यों  की  भ्रामरी  हूं  टोने  इस  विधेयक

 का  एकमत  समर्थन  किया  है  ।  श्रीकांत  सदस्यों  ने  एक  ही  बात  उठायी  है  और  वह

 बांड  |
 oad

 faa  अंग्रेजी
 में
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 समय-समय  पर  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  स्पष्ट  कहा  है  कि  इस  बात  पर  गंभीरता  से

 विचार  कर  रह  हैं  कि  देश  में  गड़े  हुए  सोते  को  किस  प्रकार  निकाला  जाये  |  कु  सोने
 के  बारे

 में  किसी  निरंतर  पर  पहुंचते  के  लिये  जा तका रो  एकता  करते  के  साधन  कम  हैं  आर  पर्याप्त  नहीं

 हम  इस  बारे  में  ठोक  बात
 जड़ों  बता  सकते  ।

 परन्तु  यह  सत्य  है
 कि

 देश  में  बहुत

 भाषिक  सोना  पड़ा  gat  है  faa  निकाला  जाना  है  ।

 वित्त  मंत्री  ने  कई  बार  घोषणा  की  है  कि  वह  इस  बात  पर  गंभीरता  से  विचार

 दे  हैं  कि  सोने  को  किस  प्रकार  निकाला  जाये  ale  इसके  मुल्य  fea  प्रकार  कम  किये  जायें  ।

 कोई  fata  करने  से  पूर्व  उनका  ब्योरा  नहीं  दिया  जा  सकता  है  क्योंकि  उससे  लोगों  में  भय

 फैलते  की  आशंका  है  ।

 जहां  तक  स्वर्ण-बांडों का  सम्भव  ३०-११-६२  भ्रसर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की  दर

 हमें  लगभग  ३०  लाख  रुपये  BE, GOY
 सोना  मिल  चुका  था  ।  जहां  तक  राष्ट्रीय

 सुरक्षा  कोष  का  सम्बन्ध  RB PA-KN  तक  सरकार  को  २२,११८  तोला  सोता  मिल  चुका

 है  ।  इन  स्त्रेण-बांडों  की  घोषणा  के  समर  तोर  इस  कारण  कि  वित्त  मंत्रो  सोते  के  मलय  कम

 करने
 के

 लिये  मार्गोपाय  सोच
 रहे

 सोने  के
 दाम  बहुत  तेजी  से  गिरे

 ।  aa
 मैं  समझती हूं

 कि  बहुत से  लोग  जो  इन  श्रावक  शर्तों  के  कारण  स्वर्ण-बांडों  में  सोना  लगा  बाजार  की

 हालत  देव  रहे  हैं  ।  मुझे  आशा  है  कि  इसका  प्रत्युतर  बहुत  उत्साहजनक  होगा  ।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  पूछा
 कि

 ब्याज  कब  दिया  जायगा
 ।

 स्वयं  अ्रधिसूचना  में  यह

 स्पष्ट है  ।  समस्त  बांडों  पर  ६  ‘l  प्रतिशत  वार्षिक  ब्याज  होगा  जो  वर्ष  में  दो  बार  १२

 मई  तथा  नवम्बर  मास  में  देय  होगा
 |

 इसमें  अपवाद  यह  है  कि  प्रथम  छमाही  का  ब्याज

 ११  १९६३  के  दिन  से  की  तिथि  से  लेकर  अवधि  तक  सोमित  हो  जाये  ।  wa

 मह  कहना  कि  इससे  विद्वानों
 पर  तथा  wea  frat  लोगों  जिनके  पास  कुछ  तोला  ही  सोना

 प्रभाव  ठीक  नहीं  है  ।

 श्री  प्रभात कार  ने  है  कि  हमने  रियायतें  अधिक दी  हैं  ।  परन्तु  माननीय  सदस्य

 यह  भी  देखें कि  हम  ये  बांड  उस  water  में  चालू  बाजार  भाव  कैरो  पर  जारो  कर  रह  हैं  ।

 हमारा  मूल  उदेश्य  बड़ी  मात्रा  में  सोनें  को  निकालना  है  ak  जब  तक  हम  ब्याज  की  दर

 आकर्षक  नहीं  रखेंगे  हम  सारे  सोने  को  निकालने  की  बात  नहीं  सोच  सकते  ।  aa:  ब्याज

 की  aire  दर  पर  आपत्ति  न  को  जाय  क्योंकि  यदि  हम  लोगों  को  कोई  प्रेरणा  नहीं

 तो
 हम  कोई  परिणाम  प्राप्त  न  कर  सकेंगे  ।  दूसरे इन  बांडों  पर

 जो
 ब्याज  दिया  जायेगा  वह

 नहीं  है  ।

 कल  एक  माननीया  सदस्या  ने  कर-संग्रह  में  कमी  att व्यय  में  वृद्धि  को  बात  उठायी

 थी  ।
 मैंने  बताया

 कि
 हमारे  कर संग्रह  में

 भी
 वृद्धि  हुई  है

 ।
 हमारे  राजस्व  में  वृद्धि  हुई

 है
 ak

 हमारा  शन पाती  व्यय  बहुत  कम  है
 ।

 वर्ष  Reye—fo F ag में  यह  Rv  ७१  b “tld  ed

 ज  १६६०-६१
 में  3S)  करोड़  रुपये  १९६१-६२  में  ३२१.  ४५४  करोड़

 रुपये

 इन  शब्दों  के  साथ पाथ  मैं  इस  सभा  की
 श्राभारी  हूं  कि  उसने  विधेयक  का  समर्थन  किया

 है  ।

 2421  (Ai)
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 प्रदान

 यह  है

 ग्राम-कर  १९६१  घन-कर  Rex  संशोधन  करने

 वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये

 प्रस्ताव  .  स्वीकृत  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  aa  खंडवार  चर्चा  होगी
 ।

 किसी  खंड  पर  कोई  संशोधन  नहीं  है
 +

 प्रदान यह  हूं

 खंड  २  से  ५  तक  विधेयक  का  aa  बनें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 खण्ड  २  से  ५  तक  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये

 खण्ड  १,  aetna  सुत्र  भोर  यिघेयक  का  नाम  विधेयक में  जोड़  दिये  गये  ॥

 fated  तारकेइवरी  सिन्हा  में  प्रस्ताव करती  हूं

 पक  विषयक  को  पारित  किया  जाय  ।

 पेझध्यक्ष  महोदय  प्रदान यह  है

 ‘fe  विषयक  को  पारित  किया  जाय  14.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 ।

 Or

 श्रमजीवी  पत्रकार
 )  १९६२

 भोर  रोजगार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  तथा  योजना  उपमंत्री  चे०
 रा०  )

 में  प्रस्ताव करता  हूं

 श्रमजीवी  पत्रकार  की  विविघ  उपबन्ध  PEUX

 श्रमजीवी  पत्रकार  की  दरों  का  geuc® में
 ait

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  |

 विधेयक  के  अ्रधिकांश  उपबंधों  के  सम्बन्ध  में  मालिकों  ate  श्रमजीवी  पत्रकारों  से  परामर्श

 किया  गया था  a  कुछ  बातों  के  सम्बन्ध  में  समझौता  कर  लिया  गया
 था  ।

 सर्वाधिक  महत्व

 का  एक  उपबंध  स्वेच्छा  से  त्यागपत्र  शर  ग्रत्त :क रा  के  पर  उपदान  के  भुगतान

 के  बारे  में  है
 ।

 इस  प्रदान  पर  मालिकों  से  समझौता  नहीं  किया  जा  सका
 ।  सर्वोच्च  न्यायालय  ने

 ReXs
 में  एक्सप्रैस  समाचारपत्र  बनाम  भारत  संघ  के  मामले  में  निर्णय  देते  हुए  श्रमजीवी

 पत्रकार की  कौर  विविध  उपबन्ध  QeyUy Bt ATT की  धारा  %( 2  (३)

 को  इस  पर  गलत  बताया  कि  इससे  संविधान  के  मूलभूत  अधिकारों  का  उल्लंघन

 होता  है  ।  उन्होंने  बताया  कि  उपदान  एक  अवधि  में  कुशल  ae  वफादार सेवा  के  लिये

 पारितोषक  है  att  यदि  कोई  कर्मचारी  स्वेच्छा  से  त्यागपत्र  देता  है  प्रौढ़  सेवा  समाप्त  हो

 जाती  है  तो  कुछ  अ्रपवाद  वाले  मामलों  को  छोड़कर  उदपान  देने  का  कोई  श्रौचित्य  नहीं  ह

 भंप्रेजी
 में
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 सर्वोच्च  न्यायालय  ने  aware  जो  दो  मामले  बताये  उनमें  एक  अन्तःकरण खंड है प्रोर खंडਂ  है  भोर

 दूसरे  जब  कमेंचारी  काफी  समय  तक  निरन्तर  उस  मालिक  की  सेवा  में  रहा  हो
 ।

 जहां  तक  भ्रम्त:करण  के  का  सम्बन्ध  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  कुछ  देशों  में  चालू

 प्रक्रिया  का  उल्लेख  किया  ।  यह  संभावना  है  कि  बड़े  पेचीदा  मामलों  पर  मतभेद होने  पर

 किसी  श्रमजीवी  पत्रकार  द्वारा  एक  मालिक  के  ate  काम  करने  में  कठिनाई  हो  सकती  हैं
 |

 ऐसी  परिस्थिति  में  पत्रकार  द्वारा  भ्रमित  उपदान  की  हानि  के  बिना  त्यागपत्र  का  उपबन्ध

 उचित  है  ate  इससे  सेवा  में  कुछ  सुरक्षा  भी  होगी  ।  अधिनियम
 के  मूल  उपबन्धों  के

 अन्तर्गत  उपदान  तीन  वर्ष  की  सेवा  के  बाद  दिया  जाता  है  ।  यह  उपबन्ध  किया  गया है  कि

 यदि  कोई  श्रमजीवी  पत्रकार  तीन  वर्ष  की  सेवा  के  बाद  श्रन्ततकरण  के  पर  त्यागपत्र

 हे  दे  तो  वह  अधिनियम  के  अन्तर्गत  देय  सामान्य  उपदान  का  हकदार  होगा  ।  श्रमजीवी  पत्रकार  के

 के  दावे  के  बारे  में  प्रश्न  उठाना  औद्योगिक  विवाद समझा  जायेगा  ।  वापसी  वार्ता

 टूट  जाने  पर  कौर  समझौता  अधिकारी  समझौता  कराने  में  अ्रसफल  तो  श्रमजीवी

 पत्रकार  के  दावों  को  शझ्ोद्योगिक  सम्पर्क  व्यवस्था  के  साथ  विवाद  के  रूप  में  उठाया

 जायेगा  ait  उचित  सरकार  मामले  पर  विचार  करके  इसे  न्याय-निर्णयन के  लिये  सौंप

 देगी  ।  इससे  मालिकों को  झडे  दावे  उठायें  जाने  से  राहत  मिलेंगी  ।

 जहां  fee  सेवा  बाद  त्यागपत्र  देने  का  सम्बन्ध  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  स्वयं

 एक  aa  निर्णय  में  बताया  कि  दस  ae  की  सेवा  के  बाद  स्वेच्छा  से  त्यागपत्र  देने  पर  उपदान

 के  लिये  प्रौद्योगिक  न्यायाधिकरण  द्वारा  उपदान  योजना  पंचाट  बनाया  जाये  ।  बाद  में  सर्वोच्च

 न्यायालय  ने  स्वयं  यह  कहा  कि  हर  समय  के  लिये  यह  नियम  नहीं  हो  सकता  ।  यह  wale  उचित

 है  और  इस  विधेयक  में  इसको  ware  के  रूप  में  स्वीकार  किया  गया  है  ।

 एक  wey  जिस  पर  मालिक  कौर  श्रमजीवी  पत्रकार  सहित  नहीं  हुए  वह  है  जिसमें

 यह  कहा  गया  है  कि  यदि  अपराध  करने  वाला  व्यक्ति  कोई  न  aaa  निगमित  निकाय  हो

 हो  saa से  संबंधित  प्रत्येक  प्रबंधक  अभिकर्ता
 अथवा  अन्य  अधिकारी

 उस  भ्रपराघਂ  का  दोषी  समझा  जायेगा  ।

 श्रमजीवी  पत्रकारों  की  मजूरी  के  ढांचे  पर  पुनर्विचार  करने  के  प्रयोजन  के  लिये  समय

 समय  पर  मजूरी  बोर्डों  के  निर्माण  की  व्यवस्था  करने  का  भी  विचार  है  ।  अघिकांश  उपबन्ध  प्रेस  प्रयोग

 के  प्रतिवेदन  के  अनुसार  हैं  ।  विधेयक  में  उपबन्ध  है  कि  श्रमजीवी  पत्रकारों  के  मजूरी  बोर्डों  में  दो

 दो  व्यक्ति  मालिकों  भर  श्रमजीवी  पत्रकारों  के  प्रतिनिधि  होंगे  कौर  तीन  स्वतंत्र  व्यक्ति  जिनमें

 से  एक  को  सभापति  नियुक्त  किया  जायेगा  ।  वर्ष  PEXY  के  प्रीमियम  में  उपबन्धित  उपबन्ध

 के  अतिरिक्त दो  site  स्वतंत्र  व्यक्तियों  को  सारे  वर्ग  a  मजूरी  बोर्ड  में  मालिकों  और  श्रमजीवियों

 *  ति निधियों  ढारा  वर्ग  हितों  का  बराबर  बराबर  प्रतिनिधान  करने  के  लिये  रखा  गया  है  ।

 मल  अ्रघिनियम  में  श्रमजीवी  पत्रकार  अधिनियम के  उपबन्धों  की  क्रियान्विति  की  देख-भाल

 करने  के  लिये  इंस्पेक्टरों  की  नियुक्ति  के  लिये  कोई  उपबन्ध  नहीं  किया  गया  है  ।  प्रेस  aah  की

 ag  भी  एक  सिफारिश  है  ।  इस  कमी  को  टूर  किया  जा  हू  ताकि  राज्य  सरकारें  इंस्पेक्टर

 नियुक्त  कर  परक  AK  के  संस्थानों  से  हाजिरी  की  किताब  और  प्रत्य

 रिका  प्राणी  रखने  को  कहें  ।

 सरकारी  कर्मचारियों  को  विधेयक  के  क्षेत्र  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  क्योंकि  उनको

 विभिन्न  सेवा  नियमों  के
 लाभ  प्राप्त  हूं  जो  अधिनियम  के  aria  wat  ate  निबन्धों
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 श्री  to  पट्ट

 यधिक  उदार हैं
 ।  फिर  इस  सम्बन्वे  यदि  उनको  अन्य  सरकारी  पदों  जहां  उनको

 करता  कार्य  न  करना  स्थानान्तरित  किया  जाये  तो  इसमें  प्रशासनिक  कठिनाइयां  पैदा  हो

 सकती  हैं  ।  सरकारी  कर्मचारियों  को  श्रमजीवी  पत्रकार  अधिनियम  के  क्षेत्र  से  बाहर  रा

 गया  है
 ।  सम्बन्धित  सेवा  संस्थापकों  से  परामर्श  कर  लिया  गया  है  गौर  वे  सहमत  हो  गये  हैं  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैँ  विधेयक  प्रस्तुत  करती  हूं  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  ।

 fat  बड़े  afar  प्रश्न  के  हेतु  ।  संविधान के  अनुच्छेद  १४  में  लिखा  है
 :

 राज्य-क्षेत्र  में  किलो  व्यक्ति को  विधि  के  समक्ष  समता  से  अथवा  विधियों  के  समान

 संरक्षण  से  राज्य  द्वारा  वंचित  नहीं  किया  जायेगा  ।”

 मंत्री  महोदय  विधेयक के  खंड  १४  द्वारा  सरकाराधीन  काम  करने  वाले  पत्रकारों  कौर

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  काम  करने  वाले  पत्रकारों  के  बीच  भेद  करना  चाहते  जो  पत्रकार  सरकार

 के
 झीना  काम  कर  रहे  हैं  उन्हें  विधेयक  के  क्षेत्र  से  बाहर  रखा  गया  है  प्रौढ़  यह  केवल  उन  पत्रकारों

 पर
 लागू  होता  है  जो  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  काम  कर  रहे  हैं  ।  पह  विधेयक  संविधान के  अनुच्छेद

 १४  का  उल्लंघन  करता  है  प्रत  इस  प्रत  पर  विचार  न  किया  जाये  ।

 महोदय
 :

 विधेयक  पर  विचार  न  किये  जाने  का  यह  कारण  हो  सकता  है  परन्तु

 इसमें  कोई  औचित्य  प्रश्न  नहीं  है  ।  वह  सम्बन्धित  खंडों  पर  भ्रपने  संशोधन  रखें  अपत्तियों

 पेशा  करे  ag  प्रौचित्य  प्रश्न  नहीं  है  ।

 श्री  ही०  ना०  मुकर्जी  :  निस्संदेह  इस  विधेयक  में  कुछ  अच्छी  बातें  हैं

 तथापि  इसमें कुछ  त्रुटियां  भी  हैं  सरकार  को  चाहिये  था  कि  वहू  एक  अधिक  प्रिया  अर  व्यापक

 विधेयक  प्रस्तुत  करती  ।  set  यह  कहा  जाता  है  कि  पहिले  पत्रकारिता  जीवतधमं  था  किन्तु
 बाज

 माज

 व्यवसाय रह  गया  है  |  इसके  कारण  पत्रकार  alta  वे  स्थितियां  हैं  जिनका  पत्रकारों  को  सामना

 करना पड़  रहा  तथापि  हर्ष  का  विषय  है  कि  इतने  पर  भी  इतना  सन्तोषजनक
 कय

 हो  रहा  है
 ।

 Pay  में  त्रस  प्रयोग  ने  यह  सुझाव  दिया  था  कि  प्रैस  परिषद्  का  निर्माण  किया  जाये  किन्तु

 राज  तक  प्रैस  परिषद्  का  निर्माण  नहीं  किया  गया  इस  सम्बन्ध में  ६  वर्ष
 का

 वि  तब  हुआ
 क्योंकि

 सरकार  को  ज्ञात  gar  far  अधिनियम  पर  ठोक  तरह  से  अमल  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 सरकार  नेट्स  विधेयक  के  द्वारा  यह  उपकऋंघ  किया  है  कि  निरीक्षक  इस  बात  का  पता

 लगायें  कि  क्या  विधेयक के  निदेशों  का  पुरी  तरह  पालन  किया  जारहा
 में

 इन
 उपबन्धों

 से  सहमत  gi  तथापि  इन  उपबंधों  को
 समाविष्ट

 करने  के  लिये  ६  वर्षों  का
 समय

 लगा

 यह  बात  सभी  जानते  हैं  कि  देश  के  समाचार पत्रों  पर  कुछ  पूंजीपतियों  का  अधिकार

 है  और  वे  ही  देश  के  सभी
 लोगों

 के
 समाचार

 पत्रों  को
 मोतियों

 का  निदेश  करते  हू

 इस  प्रकार  श्रबबारों  की  एकाधिकार वादी प्रवृत्तियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उक्त  उपबंध

 ee
 बहुत  श्रावव्यक था  ॥

 PEP  rm

 मूल  wast  में
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 दुःख  का  विषय  यह  है  कि  भूतपूर्व  श्रम-उपमंत्री  ने  इस  संबंध  में  सभा  को  श्राइवासन

 दिया  कि  उपदान  संबंधी  खंड  को  भूतलक्षी  भ्र वधि  से  लागू  किया  तथापि  ऐसा

 नहीं  किया  गया

 श्रमजीवी  पत्रकारों  के  मजूरी  ढोड  के  संगठन  में  परिवर्तन  नहीं  किया  जाना  चाहिये  जैसा

 कि  विधेयक  में  करने  का  प्रस्ताव  उसमें  एक  न्यायाधीश  श्रव्य  होना  चाहियें  उसे  ve

 के  सभापति  के  रूप  में  काम  करना  चाहिये

 उपदान  के  भुगतान  के  संबंध  में  समय  की  सीमा  खत्म  की  जानी  चाहिये
 ।

 उसका

 भुगतान  श्रमजीवी  पत्रकार के  सेवाकाल  का  विचार न  करते  हुए  किया  जाना

 मजूरी  बो
 की

 स्थापना  के  संबंध  में  कोई  निश्चित  घोषणा  नहीं
 की

 गयी  t

 RERR  को  मंत्रालय द्वारा  एक  संसद  सदस्य  को  एक  पत्र  में  बताया  गया है  कि

 सरकार  मजूरी  बोलें  की  स्थापना की  संभावनाओं  पर  विचार कर  रही  तथापि wit  भी

 इस  संबंध  में  कोई  निर्मित  कदम  नहीं  उठाया  गया है  ।

 संशोधनों  से  यह  स्पष्ट  हैकि  इस  विधेयक  में  कई  गम्भीर  त्रुटियां  हैं  ।

 1... |
 ही०  ष्ह्  wat  ):  रेमेरे  विचार  से

 सभा  में  कोई  भी  ऐसा  सदस्य

 नहीं है  जिसकी  श्रमजीवी  पत्रकारों  से  सहानुभूति  न  निस्संदेह  सभी  देशों  में  पत्रकारों

 की  हालत  खराब  है  तथापि  हम  देश  में  तो  पत्रकारों  की  हालत  प्रौढ़  भी  खराब  ti

 पत्रकार का  व्यवसाय  इस  कारण  मी  कठिन  है  कि  उसे  कई  बार  अपनी  अन्तरात्मा

 के  खिलाफ भी  काम  करना  होता  है  अपनी  अन्तरात्मा  के  विरुद्ध  काम  करना  सबसे

 होता  है  |  इसमें  संदेह  नहीं  कुछ  व्यक्ति भ्रपने  सिद्धांतो  के  सामने किसी  बात  की

 परवाह  नहीं  करते

 महोदय  पीठासीन

 कभी-कभी  उन्हें  भ्न्त:करण  के  rare  पर  नौकरी  भी  छोड़  देनी  होती  कुछ भी  हो

 wail तक  सरकार  की  कौर  से  श्रमजीवी  पत्रकारों  की  स्थिति  सुधारने  का  प्रय

 नहीं हुआ

 सरकार  ने  प्रैस  आयोग की  सिफारिशों  पर  कार्यवाही  करने  में  सुस्ती  की  wt

 तक  प्रैस  परिषद्  की  स्थापना  भी  नहीं  हुई

 उपदान का  हकदार  होने  के  लिये  निर्घारित  प्रविधि  यथासंभव  कम  की  जानी  चाहिये

 विधेयक  के  श्रंत:करण संबंधी  खंड  को  संशोधित  रूप  में  प्रस्तुत  करना  चाहिये  ।

 मजूरी  बोर्डों
 का

 संगठन
 ऐसा  होना  चाहिये  कि  उनका  काम  तेजी  से  चल  सके  उसमें

 बालिकाओं  ate  श्वमजीवी  पत्रकारों  के  दो  ate  उच्च  न्यायालय  के  न्यायधीष  के  स्तर  का  एक

 ब्यक्ति होना  चाहियें  ।

 विधेयक  में  इंस्पेक्टरों  की  नियुक्ति  संबंधी
 जो

 उपबंध  रखा  गया  है  में  उसका  समधन

 करता  Mears  वे  प्रैस
 के

 ठेकेदारों  के  अधीन  नहीं  होंगे  ।

 मूल  wast  में
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 पफयतन दंदरर  oe

 श्रमजीवी  पत्रकार  की  परिभाषा  को  भ्रमित  व्यापक  बनाने
 ही  है  err  है  ।

 a

 तरह  व्यापक
 बनाया  जाये  कि  उसके  ग्रीन  पत्रकारिता  से  संबंध  रखने  वाले  सभी

 कृष्णपाल  fag  इस  विधेयक  से  एक  इस  बात  का  संबंध  है  कि

 समाचारपत्रों  की  स्वतन्त्रता  पर  प्रत्यक्ष  या  प्रत्यक्ष  रूप  में  बड़े  बड़े  पूंजीपतियों
 का  ही  नहीं  अपितु  सरकार  का  भी  प्रभाव  यद्यपि  TATA aT  पत्रकारों

 से  हमें  पृ

 सहानुभूति फिर  भी  हम  चाहते  हैं  कि  वे  कुछ  भ्र  शक  स्वतन्त्र  ati  यदि  कोई  समाचारपत्र

 सरकार  को  इच्छानुसार  कार्यवाही  नहीं  करता  तो  उसे  सरकारी  विज्ञापन  नहीं  दिये  जाते

 जिनसे  समाचारपत्र  को  काफी शिष्य  होती  है  ।  Wa:  मेरो  इच्छा  हैकि  सरकार  इस

 उचित  ध्यान  दे  भर  आजकल  भारत  में  पत्रकारिता  को  स्वतन्त्रता  में  हस्तक्षेप  न

 इस  विधेयक में  एक  या
 दो  त्रुटियां  इनमें  से  एक  त्रुटि  है  कि  सरकारी dat

 ax  प्रचार  विभाग  के  कर्मचारियों
 को  इस  विधायक

 के
 लाभ  नहीं  दिय  गये  दूसरी

 बात  विशेष  महत्व  की  ag  है  कि  पत्रकारों  को  आजकल  कुछ  afar  उठानी  पड़ती

 आजकल  जबकि  हम  एक  प्रकार  से  युद्ध  लड़  रहे  पत्रकारों  को  युद्ध-छत्र  में  जाना  पड़े

 कौर यह
 उचित  होगा  कि  यदि  सरकार  उसको  चोट  लगते  पर  खरा  उतको  मृत्यु होने  पर  उन्हें

 कुछ  प्रतिकर  यदि  इस  विधेयक  में  यह  एक  विशेष्  उपलब्ध  कर  दिया  जाता  afta

 wo  होता  ।  aren  है  कि  सरकार  इस  पर  विचार  करेंगे  |

 इस  विधेयक  में  समाचारपत्रों  में  दस  या  अधिक वर्षों  तक  सेवा  करने  वालों  के

 लिए  उपदान  को  दर  कम
 रखी

 गई  दूरो  बात
 का  संबंघ  मुनरो  निश्चित  करने  के

 लिए  स्थापित होने  वाले  बोर्ड  के  बारे  में  है  ।  बोर्डे  में  नामनिर्देशित पांच  व्यक्तियों  के

 अतिरिक्त  तीन  स्वतंत्र  व्यक्ति  att  कुछ  व्यक्तियों  को  सन्देह  है  कि  शायद  वे  सन्तुलित

 करने के  लिए  नियुक्त  किये  जायेंगे  ।  waar  dada  बेकार  wa:  मेरा  सुझाव

 हैकि  पांच  व्यक्तियों  का  बोर्ड  waar  सन्तोषजनक  म्रम्पावेदन  करने  को  सुचना

 ea  के  लिए  कोई  समय  निर्धारित नहीं  किया  गया  में  इस  aka  सरकार का  ध्यान

 आक्षित  करना  चाहता  हूँ
 ।

 यह  बात  बो  पर  छोड़
 दी

 गई  है  कि  वह  सुचना-काल  निर्माण

 रित  करे  ।  इसके  विपरोत  मेरा  प्रस्ताव  हैकि  सूचना  देने  के  लिए  ६०  दिति  का

 निर्घारित किया  जायें  ।

 श्री  बड़े
 :  यह  जो  किंग  जनेंलिस्ट्स  बिल

 ल

 <T ST FAT ara ¢, sat x & qalaat a
 बहुत  सी  अच्छी  बातें  हैं  ate  किंग  जने  लिबास  के  लिये  फायदेमंद

 हैं  fat  में

 अंशों
 में  करता

 aaa  साथ  जो  प्रैचुइटी का  प्राचीन  है  उसमें  यह  लिखा  garg

 नाट  लेस  दन  टेन  इसस

 जन  कोइ  दस  साल  तक  सर्विस कर  लेगा  तब  उसे  म्रैवइटी  faa  इसके  सम्बन्ध  में

 में यह  का  ट
 वस कर नन इतना  नगा

 चाहे
 Sah

 भी  क्यों  करता

 pea oO

 क
 क

 a
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 है। प्रगर उनकी कंडियान्स उनकी  कंडिशनर  cart  खराब हैं  तो  afer  जर्नलिस्ट्स के  काम  की  ad

 उनको भी  मुक्त  हस्त से  मिलनी  चाहियें  afer  जहां  तक  मेंने  देखा  है  उनको हर  जगह

 पर  there  कर  दिया  गया  है  ।  प्रैचूएटी  के  केस  में  भी  ऐसा  ही  हुआ  आगे  जाकर  वेज

 ate  के  सम्बन्ध  में  भी  ऐसा  ही  हुआ  वेज  बोर्ड  का  जब  डिसीजन  होगा  तब  उनको  पैसे

 लेकिन  उसके  aaa में  उनको  जो  वेज  मिलनी  चाहिये  उसके  कोई  प्राचीन

 नहीं  जब  मेंने  इस  बिल  के
 ८

 के  १६  को  पढ़ा  ATTA  को  ऐसा  प्रतीत

 gm  कि  शासन  ने  इस  जगह  एक  बड़ी  समस्या  उत्पन्न  कर  दी  है  सब  १६

 एक  सेविंग  कलाम  है  ।

 इस  वास्ते  शासन  इस  8 (at)  में  यह  चाहती  है  कि  जो  लोग  गवन नें मेंट  प्रेस में  काम

 करत  उनको  इसके  प्रिविलेजेज प्रौढ़  कंडीशंस न  मिलें  ।  इसके  लिये  मेंने  प्वांइट आफ  प्राप्त

 भी  था  लेकिन  चेम्बर  से  यह  area  मिला  कि  कोई  चीज  अट्र  वॉयस  या

 कांस्टिट्य्शन के  विरुद्ध  है  या  नहीं  इस को  इस  हाउस  को  देखने  की  जरूरत  नहीं  है  ।  इसके

 सम्बन्ध में  १€  में  जो  है  उसके  अनुसार  शासन  का  यह  कहना  है  कि  जो  बकस

 गवर्नमेंट  प्रेस  में  काम  करते  हैं  उनको  ज्यादा  फेसिलिटी  हैं  ake  जो  प्राइवेट  प्रेस  में  काम  करते

 हैं  उन  को  ज्यादा  फेसिलिटीज  नहीं  हैं  ।  मैं  गवर्नमेंट  के  इस  कथन  से  सहमत  नहीं  हूं  ।  एक

 रजिस्टर  सोसायटी
 है  गवर्नमेंट  वर्क्स  की

 जब
 उन्होंने  गवर्नमेंट  को  नोटिस

 दी  कि
 वह  उन्हें  भी

 वही  फेसिलिटी दें  जो  कि  दूसरे  वर्किंग  जर्नलिस्ट्स  को  मिलती  हैं  तो  गवर्नमेंट  ने  कहा  कि

 गवर्नमेंट  गजट .  न्यूज  पेपर  नहीं  है  गवर्नमेंट  प्रेस  न्यूज  पेपर  प्रेस  नहीं  है  ।  मेंने  देखा कि

 डिक्शनरी  में  गजट  के  माने  हैं  श्राफिशल  न्यूजपेपर  ।  जब  उस  का  न्यूज  पेपर  निकलता  है

 तो  वासन  ने  किस  तरह  से  यह  कहा  कि  यह  न्यूज  पेपर  नहीं  यह  मुझे  मालम  नहीं  होता  है  ।

 शासन  ने  यह  भी  लिखा  है  कि  उन्हें  दूसरे  ऐडवान्टेजेज  मिलते  हैं  ।  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  दूसरे

 ऐडवान्टेजेज  उन  को  नहीं  मिलते हैं  ।  जसे  कि  we  लीव  है  ।  प्राइवेट  प्रेस  के  aha  को  जिस

 तरह से  we  ota  मिलती  है  उस  तरह  से  गवर्नमेंट  प्रेस  के  asa  को  नहीं  मिलती  है  ।  उन  को

 कम  मिलती  है  ।  इसी  प्रकार  से  जो  लोग  गव नें मेंट  प्रेस  में  काम  करते  हैं  ८  Wad  काम

 करना  पड़ता  है  प्राइवेट  सेक्टर  में  जो  वर्कर्स  काम  करते  हैं  उन  को  ६  श्रवण  ही  करना

 पड़ता  है  |  इसी  प्रकार  से  उन  की  ग्रेजुएट  के  नियम  अलग  हैं  ।  इसलिए  गवर्नमेंट  ने  जो  यह

 कहा है  कि  उन  को  शासन  में  होने  से  ज्यादा  फायदा  मिलता  है  यह  ठीक  नहीं  है  ।

 आनरेबल  मिनिस्टर  ने  यह  भी  कहा  कि  उन  का  ट्रांसफर  भी  एक  जगह  से  दूसरी  जगह  को

 उसी  कार्य  के  लिए  किया  जाता  है
 ।

 लेकिन  मैं  नम्रता  से  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  प्रूफ  रीड सं

 हैं  उन्हें  कितना  ah  करना  पड़ता  है  क्या  इस  को  कभी  शासन  ने  देखा  है
 ?

 क्या  जो  प्रूफ  रीडर्स

 गवर्नमेंट  प्रेस  में  काम  करते  हैं  वह  अलग  हैं  जो  प्राइवेट  प्रेस  के  प्रूफ  रीडर्स  हैं  उन  की  भाई

 उन  का  माइकल  उन  के  व्यूज  aa  हैं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  ऐसा  नहीं  होता  है  |

 दोनों  जगहों  के  वर्कर्स  एक  जैसा  काम  करते  हैं
 ।

 श्राप  शासन  में  ही  देखिये  ।  जो  लोग  प्रालियामेंट

 प्रेस  में  काम  करते  हैं  उन  पर  वर्किंग  जर्नलिस्ट्स  ऐक्ट  लागू  होगा  लेकिन  जो  लोग  गवर्नमेंट  प्रेस  में

 करते  हैं  उन  पर  यह  लागू  नहीं  होगा  |  यहां  पर  गवन नें मेंट  के  १००  वंस  उसी  के  साथ

 बम्बई  में  जो  and  हैं  वह  भी  उन  पर  यह  लाग  नहीं  होगा  ।  इस  तरह  का  डिफरेंस

 करने  के  सम्बन्ध  में  जब  कंसेशन  श्राफिससे  ने  नोटिस  दिया  तो  उन्हें  जवाब  दिया  गया

 का  मत  हे  कि  भारत  का  राजपत्र  श्रमजीवी  पत्रकार  Vex के

 धो  में  समाचारपत्र नहीं  है  ।  संघ  के  द्वारा  उठाये  गये  विवाद
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 ्रो

 aT  कोई  श्राघाः  नहीं  यदि  श्राप  आगे  बात  करना  चाहें  तो

 २८  ZERR  को  २-३०  बजे  इस  कार्यालय  में  ग्राजायें  ी
 ~

 यह  जवाब  दिया  गया  है  रीडिंग  स्टाफ  ऐसोसिएशन  कों  ।  उस  के  बाद  जब  रीडिंग  स्टाफ

 ऐसोसिएशन  ने  शासन  को  नोटिस  दिया
 कि

 हम  कोर्ट  में  जाते  हैं  तब  यह  बिल  सामने  प्रस्तुत  gar

 है  ।  फिर  यह  बिल  भी  कैसे  प्रस्तुत  ort  तक  यह  बिल  प्रस्तुत  नहीं  gat  इस  के  लिये

 हम  ने  इस  सदन  में  प्रा वाज़  उठाई  ।  उस  के  बाद  हमारे  सामने  हमारे  राइट्स  को  मान  कर

 यहां  यह  बिल  लाया  गया  है
 ।

 लेकिन  जब  बिल  प्रस्तुत  ger  at  बिजनैस कमेटी  में  नहीं  गया

 फिर  यहां  कामत  साहव  ने  उठाई  कि  यह  बिल  यहां  कयों  नहीं  प्रस्तुत  होता  कामत  साहब

 को  यह  जवाब  दिया  गया  कि  वह  प्रस्तुत  हो  गया  है  ।  लेकिन  बिल  को  प्रस्तुत  करने  का  कारण

 क्या  था  ?  लीगल  नोटिस  दी  गई  थी  कि  हम  चोटें  में  गवर्नमेंट गजट  के  ahs  की

 तरफ  इसलिए  यह  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।  इमरजेंसी  के  टाइम  में  यह  बिल  लाना  नहीं  चाहिए

 था  कौर  इस  से  शासन  के  कर्मचारी  नाराज  होते  हैं  तो  इस  को  लाने  की  जरूरत  नहीं  थी  ।

 गर  लाये  हैं  तो  फिर  सब  इलाज  १९  को  इस  में  डालने  की  जरूरत  नहीं  थी  |

 हम  देखते  हैं  कि  गवर्नमेंट  प्रेस  के  कर्मचारियों  की  पे  कम  है  ।  प्राइवेट  सेक्टर  में  लोगों  को

 पे  ज्यादा  मिलती  है  |  वहां पर  ३७५  रु०  तक  वेतन  जाता  है  भ्र ौर  गवर्नमेंट  प्रस  में  १२५ रु०  से

 सुरू हो कर हो  कर  ३००  रु०  पर  जल्दी  ही  खत्म  हो  जाता  है  ।  इस  तरह  से  श्राप  देखेंगे कि  दोनों  की

 थे  में  फर्क  किंग  में  फरक  ग्रैचुइटी  में  फर्क  है  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जिस  को

 faa  में  प्रेजडिस  कहते  हैं  ।  शासन  के  दिल  में  aaa  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  प्रेजुडिस  पैदा  हो

 गई  गवर्नमेंट  गजट  के  जो  वर्कर्स  हैं  उन  के  यह  कल्पना  गई है  |  इस  वास्ते  यह

 दिल  एक  दम  से  यहां  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।  अरब  तक  इस  को  सरकार  टालती रही

 जब  हमने  बहुत  प्रेस  किया  तद  फिर  यह  सामने  लाया  गया  है  ।  इसलिए मेरी  विनती  शासन

 मे  यह  है  कि  जब  गवर्नमेंट  प्रेस  के  aaa  वही  श्राम  करते  हैं  जो  कि  दूसरे  प्राइवेट  सेक्टर  के

 करते  गवर्नमेंट  प्रेस  कोई  जाब  प्रेस  नहीं  जो  गवर्नमेंट  के  बुलेटिन  निकलते  हैं  वही
 उसमें

 छपते  गजट  छपता  है श्रौर  तरह  तरह  का  लिटरेचर  छपता  है  एम्बेसी  के  द्वारा  दूसरे
 देशों

 में  भेजने  के  तब  कम  से  कम  इन  दोनों  तरह  के  जो  बकस  हैं
 उन  से  treatment

 नहीं  किया  जाना  चाहिए  ॥

 इस  के  साथ  साथ  मेरा  यह  भी  कहना  है  कि  oer  कल  जितने  न्यूज  पेपर्स  छपते  हैं  वे

 अधिकतर  पूंजीपतियों  के
 हैं  ।  जितने  पूंजीपति  या  पैसे  बाले  हैं  उन  को  प्रेस  बेच  दिया  जाता  हैं

 जर  उस  के  बाद  उस  में  मिनिस्टरों  के  फोटो  निकलते  हैं
 ।  दरअस्ल कुछ  ही  ऐसे  प्रेस  हैं  जो  सच्ची

 बातें  सामने  लाते  हैं  ौर  उन  को  छापते  हैं  ।  लेकिन  ज्यादातर  प्रेस  ऐसे  होते  हैं  जो  कि  गवर्नमेंट

 की  नीतियों  शर  गवर्नमेंट  की  हीਂ  व्यूज  को  सामने  लाते  हैं  ale  सच्ची  बातों
 की

 प्रजा  के  सामने

 नहीं  लाते  हैं  क्योंकि  एक  तरह  से  वे  प्रेस  उन  पूंजीपतियों  को  बेच  दिये  गये  हैं
 ।

 मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  प्रेस  का  विशेष  रूप  से  बढ़ावा  हमारे  यहां  ट
 प्रेस

 पर  जब  इतना  ज्यादा  फायदा  उठाते  हैं  तो  दरअस्ल  awa  को  भी  उस  फायदे  का  हिस्सा  मिलना

 चाहिए ।  जैसा  यहां  पर  मुझ  से  पूर्व  एक  वक्ता  ने  कहा  कि  यहां  पर  पैम्फ्लेट्स  वगैरह  भी  बांटें  गये

 मैं  उसे  से  सहमत  हूं  ate  कहना  चाहता  हूं  कि  किंग  जर्नलिस्ट्स  को  जो  फायदा  देना  चाहिए

 था  उस
 को

 सब
 सेक्शन  १९  बना  कर  शासन  ने  नहीं  दिया  है  कौर  इस  सब

 को

 वापस  ने  लेना  चाहिए  क्योंकि  झाज  इमरजेन्सी  के  जमाने  में  उस  से  afer  क्लास
 में  नाराजी
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 पैदा  होगी  श्र  वासन  के  बारे  में  क्षोभ  उत्पन्न  होगा  ।  १६  (at)  के  क्लास  के  दिल्ली  में

 इस  के  लिये  जो  एक  न्हिस्परिंग  कैम्पेन  चल  रही  है  कि  शासन  ने  हमारे  हकों  के  ऊपर  कुठाराघात

 किया  ag  ठीक  नहीं  है  ।  इसके  लिए  मैं  ने  प्वाइंट  श्राफ  et  भी  उठाया था  ।

 इन  दादों  के  साथ  मैं  सब  १९  का  विरोध  करता  हूं  रोक  बाकी  जो  प्राविजस्स

 रखे  गय ेहैं  वकील  जनेलिस्ट्स  बिल  में  उन  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 आज च०
 का०  भट्टाचार्य  were  इस  विधेयक  का  इतिहास

 ay  yeyc  से  area  होता  है  ।  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  निर्णय  दिया  था  कि  ag  उपबन्ध-विशेष

 संविधान  में  उपबन्धित  मूल  afar  का  उल्लंघन  करता  है  ग्रोवर  उसी  निर्णय  में  न्यायालय  ने

 कहा  था  कि  मजूरी  की  दर  निर्धारित  करने  के  लिए  नियुक्त  fen  गया  बों  स्वयं  अधिनियम

 के  उपबन्धों
 के  विरुद्ध  है  ।  इसके  परिणामस्वरूप  उत्पन्न  हुई  स्थिति  को  सरकार  ने  तुरन्त  पूरा

 किया  परन्तु  पहिले  भाग  को  छोड़  दिया  ।  इस  सम्बन्ध  में  पहिले  एक  मजूरी  समिति  बनाई  गई

 जिसने  रिपोर्ट  दी  जिसके  शझ्राघार पर  २९  PERE  को  एक  निकाला  गया ।  लेकिन

 उपदान  सम्बन्धी  निर्णय  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  के  विरुद्ध  उपेक्षा  से  काम  लिया i  इस

 कार  सरकार  ने  इस  बारे  में  सभा  में  विधान  प्रस्तुत  करने  में  चार  ag  से  ahs  ले  लिए  ।

 वर्ष  eas  के  भ्र धि नियम जिस  धारा  के  अंतगर्त  मजूरी  समिति  बनाई  गई  थी  उसी  के

 हस्तगत  यह  भी  उपबन्ध  था  कि  आदेश  जारी  होने  से  तीन  वर्षों  के  wat  दूसरा  मजूरी  बोर्ड  नियुक्त

 fear  जायेगा  ।  सरकार  ने  यह  बोर्ड  अभी  तक  नहीं  बनाया  है  ।  आश्या है  कि  सरकार  इस

 विधान  के  स्वीकृत  होने  के  बाद  यथाशीघ्र  मजूरी  बोड़  बनायेगी  ।  उसके  बाद  geyc  का

 नियम  लागू  न  रहेगा  १९५५  का  ही  अधिनियम  लागू  रहेगा
 ।

 इस  परिस्थिति में  सरकार

 को  यह  अघिनियम  ak  अधिक  व्यापक  बनाना  चाहिए  था  ।

 प्राधिकारों  सम्बन्धी  घारा  ५  उसे  पिछली  तारीख  से  लागू  नहीं  करता  जबकि  उसे

 न्यायालय  के  निर्णय  की  तारीख  से  लागू  किया  जाना  चाहिए  था
 ।

 यदि  इस  तारीख  से  इसे  लागू

 न  किया  जा  सके  तो  कम  से  कम  १  १९६१  से  लागू  करना  चाहिए  जो  कि  सरकार  की

 झोर  से  न्रिदलीय  समिति  ने  सुझाई  थी  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  फिर  कहूंगा  कि  सरकार  श्रमजीवी

 पत्रकारों  के  साथ  न्याय  नहीं  कर  रही  है  क्योंकि  जब  भी  उच्चतम  न्यायालय  ने  किसी  भी  अधिनियम

 के  किसी  उपबन्ध  को  गलत  सरकार  ने  तत्काल  उसमें  संशोधन  कर  दिया  ।  परन्तु  इस

 नियम को  चार  वर्ष  तक  असंशोधित  रहने  दिया  गया  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  यदि  सरकार

 इसे  तत्काल
 न

 कर
 तो

 कम  से  कम  इसे  १  १९६१  से  तो  लागू कर  दे

 उपदान  की  मात्रा  जो  स्वेच्छा  से  त्यागपत्र  देने  वालों  पत्रकारों  को  दिया  a"),  मास

 का  वेतन  निर्धारित  की  गई  हैं  ऐसा  करने  में  सेवा-काल  का  कोई  विचार  नहीं  किया

 गया  इस  कारण  यह  भी
 aaa  अनुचित  बात  है  कि  सरकार  ने  अ्रपने  कर्मचारियों

 की  सेवा  निवृत्ति आयु  ५५  से  बढाकर
 ५८

 कर  दी  है
 ।

 यदि  सरकार  समूचे  काल  के  लिए  प्रति  वर्ष

 ex  दिन  का  औसत  वेतन  उपदान  के  रूप  में  देने  के  प्रदान  पर  विचार  करने  को  तैयार  नहीं  है  तो

 कम से  कम  १४  महीने  का  वेतन
 तो

 दिया  जाना  चाहिये
 ।

 उच्चतम  न्यायालय  ने  एक्सप्रेस

 न्यूज पेपर्स  के  मामले  में  यही  सुझाव  दिया  है
 ।

 उच्चतम  न्यायालय  ने  झपने  निर्णय  में  स्पष्ट  कर  दिया  था  कि  अ्रन्त्भावना खंड  श्रपंवाद रूप  में

 ही  दोना  हालांकि  उसने  धारा  ५  के  इस  विशेष
 उपबन्ध

 को  काट
 लाा दिया

 a
 |

 प्रो
 ०  मुकर्जी

 मूल  अंग्रेजी  मे
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 [  श्री  का०  भट्ट  चाय  ]

 ने  श्राई०ई०  एन०  एस०  के  एक  परिपत्र  का  उल्लेख  किया  था  जिसमें  अन्तर्भाव ना  पर  आपत्ति  की  गयी

 थी
 ।

 उसमें  उल्लेख  है  कि  रखना  सराहनीय  है  ज  यह  कया  बात  है  ?  प्रत्येक  व्यक्ति  eT.

 रखता  है
 ।

 मेरे  लिए  श्रन्तर्भावना  की  बात  बड़ी  महत्वपूर्ण  है  ।  स्वर्गीय  मि०  बी०  सी ०
 मि०

 सुरेन्द्रनाथ  मि  ०  पी० Fo  wife  सम्पादकों ने  ग्रन्तभाविना  के  कारण

 ही  समाचार  पत्रों  के  सम्पादक-पद  को  छोड़  दिया  ।  भ्रन्तर्भावना  के  बारे  में  महात्मा  गांधी  ने  एक  बार

 कहा था  कि  यदि  विकल्प  मेरी  सलाह  कौर  माता  व  पिता  को  सलाह  के  बीच  तो  माता  व  पिता

 opt  सलाह  यदि  विकल्प  माता
 व  पिता की  सलाह  भ्रन्तर्भावना के  बीच  तो

 भावना
 को  यह  महत्व  पूर्ण  है  उप  मंत्री  को  उस  aes  पर  से  समय-सीमा  हटानी

 चाहिये  ॥

 थी  सुरन  नाय  वेदी  :
 इस

 सं  ऐधनकारी  विधेयक  में  मजूरी

 कौर  सरकार  के  अधीन  काम  करने  वाले  श्रमजीवी  पत्रकारों को  रखने  के  सम्बन्ध  में

 तीन  मुख्य  प्रस्ताव  किये  गये  हैं
 ।

 मैंने
 वर्ष

 १६४५५  में
 भी

 उपदान  सम्बन्धी  चर्चा  में  भाग  लिया

 था  ।  उस  समय  डा०  केसकर  ने  कहा  था  कि  तक  हमारा  सम्बन्ध  उद्योगों  तथा  पेशों  में

 विद्यमान  स्थितियों  का  उचित  विचार रखकर  हमने  श्वमजीवी  पत्न कारों  को  पिछली  तारीख  से

 दान  दिया  जाना  चाहिये  प्रौढ़  सभी  पेशों  में  उपदान  दिया  चाहिये  ।'  मात्रा के  बारे  में  भी

 कहते ह हूं  कि  जो  भ्रन्तर्भावना के  कारण  त्याग
 पत्र  दे  उसे

 2),  प्रतिशत  से  उपदान  नहीं

 दिया  जायेगा  ।  क्या  यह  कहा  जाता  हें  कि  ३०  वर्ष  सेवा  करने  के  बाद  व्यक्ति  की  अ्रन्तर्भावना  समाप्त

 हो  जायेगी  ?  जिस  आयोग  ने  इस  बारे  में  विशिष्ट  उल्लेख  किया  था  कि  उपदान  कदाचार  के  कारण

 सेवा से  हटाने  के  मामलों  को  छोड़  कर  सभी  मामलों  में  १५  मास के  वेतन  उपदान-स्वरूप दिया

 ।  हम  समझते  हैं  कि  त्यागपत्र  झ्र  समाचारपत्रों  के  सभी  मामलों  में  सेवा  निवृत्ति-लाभों  में

 रूपता  होनी  चाहिये  ।  अरत: वे कहते हैं वे  कहते  हूं  कि  समाचारपत्रों की  क्षमता  भुगतान करने  की  नहीं  है  ।

 सरकार  को  अपना  करना  चाहिये
 ।

 यह  है  कि  समाचारपत्र  उद्योग  भुगतान  नहीं

 सकता  |  पिछले  तीन  वर्षों  में  अनेक  पत्रकारों  को  किसी  न  किसी  कारण  ११,  १२  वर्ष  सेवा

 करने
 के  बाद  सेवा  छोड़नी  पड़ी

 ।
 यह  उचित है

 कि
 यह  भ्र घि नियम १

 १९६१
 से

 १८  १६५८  से  लागू  होना  चाहिय े।

 मेरा  ख्याल  है  कि  मजूरी  बोर्ड  में  तीन  स्वतन्त्र  व्यक्तियों  को  रखने  में  कोई  औचित्य  नहीं है  ।

 समय  इसमें  परिवर्तन  करने  की  क्या  भावशइ्यकता हैं  ।  यह  बोर्ड  कब  क्योंकि इस

 विधेयक  मैं  इस  बारे  में  कोई  विशेष  स्पष्ट  उपबन्ध  नहीं है  ।  श्रम  जीवी  पत्रकारों  के  बयान  में
 भी

 कहा

 गया  है  कि  मजूरी  बोर्ड  वर्ष  १९६२ में  बनना  चाहिये
 ।

 सरकार  को  यह  घोषणा  श्रव्य  करनी  चाहिये

 .
 कि  वे  मजूरी  बोर्ड

 कब  बनायेंग े|

 दूसरी  बात  सरकारी  श्रमजीवी  पत्रकारों  पर  इस  भ्र घि नियम  को  लागू
 न

 करने  की  है
 ।  १९५५

 '
 के  अधिनियम में  ऐसा  कोई  उपबन्ध न  था  ।  क्या  उन्हें  उपलब्ध  सुविधाओं से  वंचित  किया  जा  रहा

 है  ;  यदि  तो  क्यों  ?  इस  बात  पर  उस  समय  बंदों  विचार  नहीं  किया  गया
 ?

 इस  तर्क  में  काफी  तथ्य

 है  कि  इस  विधेयक को  प्रस्तुत करने  का  एकमात्र  कारण  यह  है  कि  सरकारी  सेवा  में  श्रम  जीवी

 कारों  को  इसके  उपबन्धों  से  रखा  जायें  ।  ऐसा  करने  का  एक  यह  ah  दिया  जाता  है  कि  सरकारी

 ााावयतण
 नियमों  तथा  विनियमों में  सेवा  की  wea  शर्तों  का  उपबन्ध  है

 ।
 परन्तु  इस  बात  को  संबंधित ए

 मूल
 अंग्रेजी  में
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 रियों न  ares  के  आघार  पर  गलत  बताया  है  ।  यहां  तक  कि  सरकारी  कर्म  चारियों  का  वेतन  भी  काफी

 कम  में  सरकार  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  बताया  गया  प्रति  ठीक  नहीं  है
 ।

 हम  जानते  हैं  कि  श्रमजीवी  reared  को  किन  स्थितियों  में  काम  करना  पड़ता  है  ।  उनका  कायें

 एक  विशेष  कार्य  है  ।  एक  कौर  वे  यह  तक  देते  हैं  कि  उपदान  का  उपबन्ध  इस  उद्योग  पर  लागू  नहीं  होना

 श्र  परी  ate  मांग  करते  हैं  कि  उपदान  की  गणना  वेतन  पर  नहीं  भ्रमित  मल  वेतन

 के
 झा घार  पर  करनी  चाहिये  ।  वे  दोनों  are  ही  कठिनाई  पैदा  करना  चाहते  हैं  ।

 थी  मणि यं गाडन  :
 अध्यक्ष  में  सरकार  को  कम  से  कम  oe  यह  विधान

 में  प्रस्तुत  करने  के  लिय  बधाई  देता  हं  ।  यह  ठोक  है  कि  इसे  प्रस्तुत  करने  में  कुछ  देर  हो  गई  है  ।

 परन्तु  सरकार  ने  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  बाद  राज्य  सरकारों  के  मत  मांगे  कौर  फिर  एक

 त्रिलोक  कान्फ्रेंस  बुलाई  ताकि  कोई  एकरूप  सूत्र  खोजा  जा  सके
 |  यह  सब  करने  में  समय  तो  लगता

 इस  विधेयक  में  भ्रन्त्भावना संबंधी  खंड  का  रखना  ठीक  है  कौर  इस  से  पत्रकारों  को  स्वतन्त्रता

 से  विचार  करने  का  afar  तथा  भ्रमण  स्वतन्त्रता यें  मिलती  इस  खंड  के  शामिल  होने  पर

 पत्रकारिता में  कोई  एकस्वाघिकार की  प्रवृत्ति  नहीं  रहेगी  ।  में  नहीं  चाहता कि  EX HAT के  मूत

 अधिनियम  में  की  परिभाषा  वाले  खंड  में  परिवर्तन किया  जाय  ।  मैं  सरकार

 से  निवदन  करता  हूं  कि  वह  समाचारपत्रो ंके  कार्यालयों  में  प्राणी  का  भी  ध्यान  रखें  ।  यदि यह

 हो  जाय
 तो

 इस  पेशे  के  एक  at  को  लाभ  पहुं  चेगा  जो  ait  तक  इससे  वंचित  है  ।  इसके

 व्य वित्त  स्वयं  चाहते  हें  कि  उनकी  ०५  समाप्त  कर  दी  उनके  लिये  उपदान  सम्बन्धी  उपबन्ध

 fear जा  रहा  है  ।  सरकार ने  वर्ष  १९६१  के  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  से  लाभ  उठा कर  एक

 aq रखा  है  कि  १०  वर्ष  की  सेवा  वाले  व्यक्ति  को  भी  उपदान  पाने  का  अधिकार होगा

 मजूरी  बोर्डे  की  स्थापना  के  बारे  में  मेरा  विचार  है  कि  इसमें  तीन  स्वतन्त्र  व्यक्तियों  की

 दिखता  नहीं  है  ।  मेरा  ख्याल है  कि  पत्रकारों तथा  समाचारपत्रों  के  प्रतिनिधियों के  अतिरिक्त एक

 तन्त्र  व्यक्ति  होना  पर्याप्त हैं  जो  उच्च  न्यायालय या  उच्चतम  न्यायालय का  न्यायाधीश हो  वह

 ats  का  सभापति  होना  चाहिये  ।  वर्ष  १६५८  के  अधिनियम का  खंड  ¥(2)  (२)  हटाया  गया

 था  at  उसके  लिए  अब  कोई  स्थानापन्न होना  चाहिये  ।  इसके होने  पर  ही  मजूरी बोर्ड  बनाया  जा

 सकता है  मजूरी  बोल  बनाने  का  कोई  लाभ  नहीं  है  ।

 श्री  भक्त
 :

 नियम  श्रमजोवी  पत्रकार  के  सम्बन्ध  में  इस  विधेयक  का

 ५ डूदय से स्वागत से  स्वागत  समर्थन  करते  हुए  मुझे  बहुत  प्रसन्नता  होती  जब  कभी  मुझे  पत्रकारों का

 स्मरण  प्राताहै  तो  मुझे  देश  के  उन  दिवंगत  पत्रकारों  की  याद  जाती  है  जिन्होंने  पत्रकार  कला

 के  अपनी  कलम  के  द्वारा  स्वतन्त्रता  संग्राम  में  हमारी  बहुत  बड़ी  सहायता  सेवा  की  थी  ।  घौर

 राज  भी  ary  स्वाधीनता  को  परिपुष्ट  करने  मैं  हमारे  पत्रकार  जिस  जवांमर्दी  ate  मुस्तैदी के  साथ

 कार्य  कर  रहे  उस  के  कारण  श्रद्धा  से  हमारा  मस्तक  उन  के  सामने  झुक  जाता  है  |

 a9  १७  महोदय  पाठकों

 इस  लिये  जब  कभी  पत्रकारों  के  सम्बन्ध  में  कोई  भी  विधेयक  या  प्रश्न  इस  सदन  में  भ्राता है

 सदन  के  प्रत्येक  भाग  से  उस  का  समर्थन  होना  भ्र  प्रत्येक  दल  के  द्वारा  उस  में  सहयोग  प्राप्त  होना

 स्वाभाविक है

 मुझे  शिकायत  केवल  इतनी  है  कि  इस  विधेयक  को  लाने  में  सरकार  की  कौर  से  जितनी  तत्परता

 होनी  चाहिये  जितनी
 शीघ्रता

 से  इसे  लाया  जाना  चाहिये  उतनी  नहीं  हुई
 |

 उस  के  कई  वर्ष

 1H  अंग्रेजी  में
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 ्रो  मर्कत

 श्रसमंजस में में  बोत  गये  जब  से  पहला  अधिनियम  बना  था  तब  से  उस  की  कमियों  के  बारे  में  सरकार

 को  जानकारी  प्राप्त  होने  लगी  थी  कि  उस  पर  पूरी  तौर  से  aaa नहीं  किया जा  रहा  बार  बार  इस

 सदन  में  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  किया  लेकिन  सरकार  कभी  तक  इस  विधेयक  को  यहां  नहीं  ला

 थाई ।  इस  बीच  में  त्रितलीय  सम्मेलन  बुलाये  उस  की  बैठकें  होती  जिन  की  वजह  से

 हुई
 ।  ऐसो  स्थिति  में  मैं  यह

 निवेदन
 करना  ही  चाहता  हूं  कि  सरकार  को  अपनी  इस  देरी  के  लिये  कुछ

 mt  प्रायश्चित्त  करना  उस  प्रायश्चित  का  तरीका  यह  हो  सकता  है  कि  जब  इतनी  देरी  में

 इस  विधेयक को  लाया  गया  तो  इस  में  जो  सुविधायें दी  गई  उन  को  रिट्रास्पिक्टिव इफेक्ट  दिया

 यानी  पहले
 की  तारीख से  इस  को  लागू  किया  जाय

 ।  ऐसा  करने  पर  ही  इस  का  कुछ  प्रतिकार  हो

 सकता है  ।  जैसा  मुझ  से  पहले
 भो

 कई  मित्रों  ने  कहा  हूँ  कि  अगर  कौर  पहले  से  नहीं  तो  यह  सुविधायें
 पत्रकारों

 को  १  १९६१  से  तो  अवश्य  ही  प्राप्त  कराई  जायें  ।  ऐसा  करने  पर  ही  इस  कमी  को

 कुछ  प्रतिकार किया  जा  सकेगा  ।

 इस  विधेयक  में  जिस  मजूरी  बोर्ड  अथवा  वेज  बोर्ड  की  स्थापना  की  जा  रही  उस  का  भी  मेंਂ

 स्वागत  करता  हूं
 ।

 होना
 तो

 यह  चाहिये था  कि  चाहे  पत्रकार  हों  चाहे  कोई  श्रम  जीवी  हमारे

 देस  में  एक  ही  बार  में  सदैव  के  लिये  उन  के  वेतन  स्तर  निश्चित  कर  दिये  जाने  चाहियें  थे  कौर  जैसे

 जेसे  जीवन  में  निर्वाह  के  साधनों  में  महंगाई  बढ़ती  जाय  या  घटती  जाय  वैसे  ही  क्रम  में  महंगाई  भत्ता

 बढ़ता  या  घटता  जाना  चाहिये  था  ।  यानी  बेसिक  पे  एक  बार  निश्चित  कर  दी  जानी  चाहिये  क्योंकि

 बार  बार  वेज  की  स्थापना  को  में  बड़ी  खर्चीली  व्यवस्था  समझता  हुं  ।  होना  तो  यह  चाहिये  कि  हर

 दूसरे  वह  कोई  ऐसी  व्यवस्था  हो  जिस  के  अनुसार  जीवन  निर्वाह  के  साधनों  में  जितनी  महंगाई  बढ़ती

 या  घटती  जाय  उसी  के  भ्रतुसार  कास्ट  लिविंग  इन्डेक्स  के  भ्रनुसार  वेतन  स्तरों  में  बढ़ोतरी  या  कमी

 होती  जाय
 ।

 लेकिन  इस  में  जिस  वेज  बोर्ड  की  स्थापना  की  जा  रही  उस को  देखकर  मुझे  बड़ा

 झाइचयें  FAT
 ।

 जेसी  व्यवस्था  पहले  कानून  में  की  गई  वैसी  इस  मैं  नहीं  की  जा  रही  है
 ।  मेरी  समझ

 में  नहीं  are  कि  जो  तीन  स्वतन्त्र  सदस्य  aaa  किये  जा  रहे  हैं  वे  क्या  कार्य  करेंगे  ।  दो  व्यक्ति  ऐसे

 लो कि  समाचारपत्रों  के  मालिकों  का  प्रतिनिधित्व  दो  प्रतिनिधि  ऐसे  होंगे  जो  श्रमजीवी

 कारों  के  प्रतिनिधि  लेकिन  यह  जो  तीन  सज्जन  हैं  वे  किस  पक्ष  का  प्रतिनिधित्व करेंगे  कौर  किस

 दृष्टिकोण को  लेकर  करायेंगे
 ।  मेरे

 विचार  से  एक  ब्यक्ति  जिस  का  पद  हाई  कोर्ट  या  सुप्रीम  कोर्ट  के  जज

 का  होगा  उस  की  बात  तो  मानी  जा  सकती  लेकिन इस  महंगाई  के  जमाने  में  जब  हम  इसे  जैसी

 असाधारण  परिस्थिति  से  गुजर  रहे  सात  सात  आदमियों  का  बोर्डे  बना  जो  कि  दो  तीन  साल

 बाद  ara  रिपोर्ट  देंगे  प्रौढ़  इतना  काफी  यह  कहां  उचित  मेरी  नाकिस राय

 मे ंदो  दो  व्यक्ति  एक  एक  पक्ष  के  लिये  जायें  कौर  एक  व्यक्ति  जो  कि  सभापति  वह  जज  की  हैसियत

 का  हो  उस  व्यक्ति  को  सरकार  नामजद  करे  |  इस  तरह  के  पंच  पाण्डव  या  पंच  परमेश्वर  जैसे
 पांच

 ब्यक्ति  जो  निर्णय  करेंगे  उस  को  सारा  देश  स्वीकार  कर  लेगा  |

 इस  की  भाषा  से  कहीं  यह  नहीं  मालूम  होता  कि  इस  बारे में  सरकार  जल्दी  करने  वाली

 है  ।  जब  परसों  हम  परिसीमन  आयोग  के  बारे  में  बातचीत  कर  रहे  थे  तो  उसके  प्रकार  यह  शब्दावली

 रख  दी  गयी  थी  कि  उस  भ्र धि नियम  के  पास  होने  के  बाद  जितनी  जल्दी  हो  सकेगा  डीलिमिटेशन  कमीशन

 नियुक्त कर  दिया  जायेगा
 ।

 लेकिन  इस  विधेयक  में  ऐसी  कोई  शब्दावली  नहीं  है
 ।

 इससे  मालूम  होता

 है  कि  या  तो  सरकार  इस  की  तात्कालिकता  के  बारे  में  श्रम  में  पड़ी  हुई  है  या  वह  इसको  महसूस  नहीं  कंर

 रही  है  ।  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हं  कि  इसमें  पहले  ही  काफी  देरी  हो  चग  है--उसके  लिये
 तो  जनता

 सरकार को  क्षमा  कर  देगी--लेकिन  अब  थ  इसमें  देरी  नहीं  होगी  इसका  सरकार  को
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 दे  1  1 थे  उसे  यह  भी  श्रीनिवासन  देना  शद्धिये  कि  इस  कनून  के  बनने  के  बाद  सबसे पहले  वे  न  बोई

 की  स्थापना  ay  जायेगी  ।

 यह  खुशो  को  बात  है  कि  इसमें  इंस्पैक्टरों
 को

 व्यवस्था
 की

 गई  यें
 उन  सदस्यों में  से  हूं  जो

 सरकार  का  ध्यान  झप  ग्रोवर  लगातार  अरक्षित  करते  रहे  हैं  fe  श्रमजीवी  पत्र  कारों  कें  लिये  जो  वेतन

 स्तर  tree T  फिया  गया है  उस  पर  are  नहों  हो  रहा  है  ।  जब  भी  इस  बारे  में  सदन  में  प्रश्न  किम

 गये तो  उका  स्पष्ट  सा  उत्तर दे  दिया  गया कि  उन  पर  भ्रमण  हो  रहा  लेकिन  कितना  कमल

 हो  रहा  are  खास  कर  हिन्दी  ate  प्रादेशिक  भाषाओं के  पत्रों  पर
 कमल  हो  रहा  है  या  al

 इसको  काई  गारंटी  नहीं  दी  गयी  ।  सरकार  के  पास  कोई  ऐ  ती  मशोनरी  नहीं  थी  जो  इश  वात  को

 जांच  करती  ।  इसलिये  जो  यह  इंस्पेक्टरों  की  नियुक्ति  की  व्यवस्था  की  जा  रहो  है  वह  बहुत  खुशो  की

 ara  है  ।  लेकिन  मेरा  निवेदन  है  कि  उनके  अधिकार  क्षेत्र में  बढ़ोतरी  की  जानी  चाहिए  ak ag

 wea  दिया  जाना  चाहिए  कि  उनकी  नियुक्ति  जल्दी  से  जल्दी  को  जाए
 ।

 एक  बड़ी  कठिनाई  यह  होती  है  कि  कानून  तो  केन्द्रीय  dag  बनाती  है  प्रौर  कमल  उस  पर

 राज्य  सरकारों  को  करना  होता  गौ  राज्य  सरकारें  जिस  गति  से  कार्य  करती मैं  उसकी

 चना  या  शिकायत  तो  नहों  करना  लेकिन  केन्द्रीय  सरकार  के  हमारे  कर्णधार  इस  बात  को

 स्वीकार  करेंगे  कि  राज्य  सरकारें  बहुत  ही  देरी  करती  हूं  कौर  कानून  पर  वर्षों  तक  तक  अमल  नहीं  किया

 जाता  ।  इसके  लिपे  केन्द्रीय  सरकार  की  कौर  से  राज्य  सरकारों  को  Brea  दिया  जाना  चाहिए

 कि  इस  कानून के  बनने  के  बाद  जितनी  जल्दी  हो  सके  निरीक्षकों की  का  की  जाए  प्रौढ़  उनको

 aren  दिया  जाए  कि  वे  तत्परता  से  काम  करें  श्र  माया  मोह  में  न  पड़  जाएं  ।  माया  मोह  की  बात  मैंने

 इस  लिये  कट्टी  कि  कयोंकि  देखने  में  प्राता  है  कि  एक्साइज  एक  इंसपेक्टर  साहब  किसी

 कारखाने  के  दरवाजे  पर  बडा  दिए  जाते  हैं  झर  यदि  सरकार  उनको  एक  सौ  रुपया वेतन  देती

 तो  मिल  मालिक  उसको  एक  हजार  रुपया  देते  हें  जैसा  वे  चाहता  हें  वैसो  हो  रिपोर्टे  वह  इंस्पेक्टर

 गवर्नमेंट  को  देता  है  ।  ऐसा  हमारे  सेंट्रल  एक्साइज  में  प्रचार  होता  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  इन

 निरीक्षकों  पर  कड़ा  नियन्त्रण  होना  चाहिए  इनको  सख्त  ताकीद
 को

 जानती  चाहिए  कि
 वे

 दृढ़ता

 से  झपना  कर्तव्य  का  पालन  करें  |

 दूसरी  बात  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इसमें  यह  व्यवस्था  की  जा  रही  है  कि  जो  पत्रों

 के  मालिक  हैँ  यदि  वे  रजिस्टर  दिखाने  से  या  श्रांकड़े  देने  से  इंकार  करें  तो  पहनी  बार  उन  पर  दो  सौ

 जुरमाना  किया  जाएगा  दूसरी  बार  एसा  करने  पर
 उन

 पर  पांच  सौ  रुपया  जुरमाना  किया

 जाएगा  ।  में  समझता  हूं  कि  जब  थे  लोग  लाखों  का  कारोबार  समाचारपत्रों  का  कर  रहे  हैं  तो  तो  इन  पर

 दो  सीया  पांच  सौ  का  जुरमाना  नगण्य  है  ।  यह  तो  कुछ  भी  नहीं  है  ।  अरब  वह  जमाना  नहों  रह  गया  है

 जबकि  उदाहरण  स्वरूप  स्व ०
 गणेश  शंकर  विद्यार्थी  ने  कानपुर  में  प्रतापी  को  स्थापना  की  थी

 जब  वह  चटाई  पर  कर  लेख  लिखा  करते  थे  प्रौढ़  जब  वे  लेख  उस  समाचारपत्र में  छपते  थे  तो

 नौकरशाही  भयभीत  होती  थी  ale  जनता  उनका  स्वागत  करता  थी  शौर  उनसे  प्रेरणा  लेती  थी  ॥

 पर  वहू  जमाना  चला  गया
 ।

 तो  समाचारपत्र  एक  व्यवसाय  हो  गया  है  जिसे  लाखों  we

 लगाए  जाते  हें
 ।  इ  लिये  ort  यह  कहना  कि  यदि  पत्र  का  व्यवसायी  अपने  कत्तव्य का  पूरी  तरह

 पालन
 न

 करे
 तो

 उसको  थोड़ा  सा  जुरमाना  देकर  छोड़  दिया  यह  मुझे  उचित  नहीं  मालूम  देता
 ।

 बल्कि  मैं  तो  निवेदन  करूंगा  कि  कयों
 न

 उनको  जेल  का  दण्ड  दिया  जाए
 ?

 किन्तु  यदि  सरकार  इनको

 जेल  नहीं  मे  जना  चाहती  तो  कम  से  कम  जुरमाने  की  मात्रा  तो  बढ़ा  दी  जाए  ।

 मैं  सदन  का  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहता
 ।

 समाज  में  दो  ही  वर्ग  ऐसे  हैं  जिन  पर  मुश्ते दया

 शती  है  ।  एक  तो  प्राइमरो  स्कूलों  के  अध्यापक  जिनको  लोग  गुरियों  की  संज्ञा  तो  देते  हैं  लेकिन  से



 Wsvc  श्रमजीवी  पत्रकार  १९६२
 ४  १९९२

 [  श्री  भी  दर्शन  ]

 समाज  में  उनका  सम्मान  है  कौर
 न

 उनको  भरपेट  भोजन  मिलता  है
 ।

 यही  हालत  पत्रकारों  की  है  ।

 अतिदान  जब  हम  समाचारपत्र  पढ़ते  हैं  तो  हमें  नए  नए  समाचार  पढ़  कर  बड़ी  खुशी  होती  लेकिन

 क्या  हम  कभी  सोचते  हैं  कि  किप  तरह  से  राते  रात  जाग  कर  ये  श्रमजीवी  पत्रकार  झपना  खून  पसीना

 बहा  कर भ्रौर लगन के साथ लगन  के  साथ  पपर  कत्तव्य  का  पालन  करते  हैं  उनके  पीछे  कितनी  तपस्या  का

 इतिहास है  ?

 श्रीमान  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हुं
 ।

 धन्यवाद
 |

 स०  भो०  बनर्जी  :
 यह  ध्राइचयें की  बात  है  कि  सरकार  इतने  समय  के  बाद

 भी  व्यापक  विधेयक  प्रस्तुत
 न

 कर  सकी  है  जिससे  सभी  श्रमजीवी  पत्रकारों  की  मांगें  पूरी  होतीं  ।

 मैंने  जो  रखा  है  उसमें  मजूरी  को  इस  रूप  में  बनाने  का  उल्लेख  है  कि  सरकार

 प्रपत्रों  पर  पत्रकारों  के  बराबर  प्रतिनिधि  नामनिर्दे शित  करेगी  एक  स्वतन्त्र  व्यक्ति भी  रखेगी

 थो  उच्च  न्यायालय  या  उच्चतम  न्यायालय  का  न्यायाधीश  होगा  बोर्ड  का  सभापति  होगा  ।  मेरा

 है  श्रमजोवी  पत्रकारों  को  भी  मेरा  सुझाव  स्वीकार  होगा  |

 श्री  बड़े  ने  एक  नई  धारा  LOS  का  सुझाव  दिया  हैं  ।  इसका  है  वे  सब  ६ ॥  ही डर  जो  afar

 इसके  श्रन्तगंत कराते  थे  वे  अब  इसके  श्रन्तगंत नहीं  र  |  इसका  प्रथ  हैं  जो  श्रमजीवी  पत्रकारों  को

 दिया  वह  सरकारी  प्रेस  के  करें  चोरियों  को  नहीं  दिया  जायेगा  ।

 हमारी  सरकारी  प्रेस  में  बहुत  काम  बढ़  गया  है  परन्तु  इस  विधेयक  के  पारित  हो  जाने
 के

 बाद  श्रमजीवी  पत्रकारों  को  जो  लाभ  मिलेंगे  वह  इनको  नहीं  मिलेंगे  ।  इसलिये  मैं  चाहता  हुं  कि  इस

 उपबन्ध  को  निकाल  देना  चाहिए  |

 जब  भी  कभी  श्रमजीवी  पत्रकारों  का  सम्मेलन  gar  तभी  उसमें  उपस्थित  सरकारी  प्रवक्ता
 ने

 wet  बताया  कि  जल्दी  हो  मजूरी  का  गठन  किया  जायेगा
 ।

 परन्तु  सभा
 में  जब  भी

 Hal  तप्त

 सम्बन्ध में  प्रश्न  पूछे  गये  तभी  मन्त्रों  महोदय  ने  इसका  उत्तर  नकारात्मक  नहीं  दिया
 ।

 मैं  जानना  चाहता

 हैं  कि  वह  कृपा  करके  हमें  निश्चित  रूप  से  बतायें  कि  मजरी  बोर्डे  का  गठन  कब  किया  जायेगा
 ।

 इसके  श  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  हमारे  देश  में  ऐसी  पत्रकारों  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं

 लगा है  ।  मैं  बताना  चाहता  हुं  पत्रिका में  हाल  में  हो  छाता  है  कि  नेहरू  ने  लेफ्टिनेंट  जनरल

 कौल  को  नेफा  से  चोटियों  को  निकाल  बाहर  करने  को  भजा  |  इसके  बाद  उसमें  नेहरू
 की  नीति

 की

 झालोचना भी  की  गई  थी  ।  ऐसी  हो  एक  पत्रिका  न्यूज़  वचिरुहै  ।  उसमें दिया  है  कि
 वर्षों  की  मुखिया

 के  कारण  भारत  प्रस्थाई  तौर  पर  हार  गया  है  ।

 इस  प्रकार  के  निराधार  प्रचार  को  रोका  जाना  चाहिए
 ।

 इसके  प्रतिष्ठित  मेरी  श्रम जीवों

 पत्रकारों  से  पीत  है  कि  देशी  की  रक्षा  के  लिए  इस  प्रकार  के  गलत  प्रचार
 का

 विरोध  करें  जिससे  जिससे

 हमारे  प्यारे  प्रधान  मन्त्री  के  हाथ  मजबूत हों  ।

 wo  ato  विद्यालंकार  इस  विधेयक का  समस्त  सभा  नें
 संयोजन  कियां है

 शौर  मैं  aren  करता  हूं  कि  विधेयक  के  पारित  हो  जाने  के  बाद  मजूरी  बोर्ड  को
 शी

 घ्  नियत  शिया

 जायगा ।

 मूल  में



 है४  १८८४  श्रमजीवी  पत्रकार  )  ZERR  Rove

 यह  विधेयक  श्रमजीवी  पत्रकारों  की  स्वतन्त्रता  के  सम्बन्ध  में  है  ।  ग्राम  प्रेस  को  तो  स्वतन्त्रता

 है  परन्तु  उसमें  काम  करने  वाले  संवाददाताओं  शादी  को  कोई  स्वतन्त्रता  नहीं  है  ।  वह

 अपनी  राय  जाहिर  करने  के  लिये  स्वतन्त्र  नहीं  है  ।  इसलिए  आवश्यक  हो  जाता  है  कि  उनकी  स्वतन्त्रता

 फी  रक्षा  के  लिए  हमें  कोई  कार्यवाही करनी  चाहिए  ।  यही  नहीं  बल्कि हमें  इसमें  भी  ak  संशोधन करने

 ग्यात  श्रमजीवियों  को  स्वतन्त्रता  में  शौर  वृद्धि  करनी  चाहिए  ।

 मेरे  मित्र  श्री  दी  ०  य्०  शर्मा  ने  कहा  कि  पत्रकारों  को  बहुत  काम  करने  के  कारण  तपेदिक

 aris  रोग  हो  जाते  हें  ।  मेरा  भी  उनके  साथ  साथ  यही  कहना  है  कि  हमें  इन  पत्रकारों  के  लिए  wa

 कोई  इस  प्रकार
 की

 व्यवस्था  करनो  चाहिए  जिससे  उनकी  इन  रोगों  से  सुरक्षा  हो  सके
 ।

 मैं  इस  बात  से  भी  सहमत  हूं  कि  इस  विधेयक  को  भूतलक्षी  प्रभाव  से  लागू  किया  जाना  चाहिएं  ।

 मैं  नहीं  जानता  कि  ऐसा  किस कारण से  नहीं  किया  गया  दस  वर्ष  की  समय  सीमा  Far

 थें  उच्चतम  न्यायालय  ने  भी  कहा  है  कि  कठोरता  को  हटा  दिया  गया  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  प्रविधि

 को  कम  किया  जाना  चाहिए  ।  भावना  के  बारे  में  मैं  श्री  दी
 ०

 शर्मा  के  विचारों से  सहमत

 हूं  कि  जब  भी  उसको  एसा  मालूम  हो  कि  उससे  भावनाओें  के  विरुद्ध  जबरदस्ती  कोई  काम  कराया  जा  रहा

 है  तो  बह  त्यागपत्र  देकर  अलग  हो  सकता  है  ।  इसलिये  इस  सम्बन्ध  में  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाया  जाना

 चाहिए  ।  मैं  इंस्पेक्टरों  की  नियुक्ति  के  उपबन्ध  का  स्वागत  करता  हूं  परन्तु  साथ  ही  साथ  यह
 भी

 कहना

 चाहता  हूं  कि  ऐसे  नियम  भी  बनाये  जाने  चाहियें  जिससे  इंस्पैक्टर  भ्र पना  काम  पुरी  योग्यता  से  तथा  पूरी

 दक्षता से  कर  सके  |

 oy की ै
 मैं  जानता हुं  कि  इस  सम्बन्ध  में  विवाद  साधारण  विधि  न्यायालयों  में  जायगा  ।  मेरा

 व  हैं

 कि  जब  मामला  इन न्यायालयों में  जाता  है  तो  वहां  पर  बड़े  विलम्ब  से  फैसला  हो  पाता  है  ।  इसलिए

 मेरा  सुझाव  है  कि  इन  मामलों  को  न्यायाधिकरण ों  को  सपना  चाहिएं  ।

 wet  में  मैं  इस  सीधे  पक  का  समर्थन  करते  हुए  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इसमें  २००  रुपये से  ५००

 शाये  जुर्माने  को  व्यवस्था  है  जिंसको  मैं  बहुत  कम  समझता  हूं  ।

 श्री  aware सिंह  उपाध्यक्ष  मैं  ज्यादा  समय  न  लेते  हुए  दो  तीन

 सजेस्यिन्श देना  चाहता  हूं

 जो  गवर्नमेंट  प्रेस  के  कमंचारी  उन  के  लिए  इस  बिल  में  कोई  ऐसी  प्राचीन  नहीं  है

 कि  उनको  भी  तरक्की मिल  सके  ।  सरकारी  कम  चारी  उन  के  लिए  भी  वही  रियायतें

 मिलनी  जो  कि  हम  बाहर  देते  हैं  ।

 कोई  पैनल  हो  या  कोई  उस  में  किंग  जर्नलिस्ट्स  के  नोट्स  से  चुने  हुए  लोग  होने

 चाहिए  ।  नामिनेडिट  लोग  तो  वे  afar  जनेंलिस्ट्स  का  इन्टरेस्ट  सर्व  नहीं  कर  सकेंगे  ।

 इसलिए  उन  के  अपने  नोट्स  से  बुने  हुए  होने  चाहिए
 |

 सरकार  को  किसी  भी  प्रेस  या  न्यूजपेपर  के  साथ  स्टैप-मुरली  ट्रीटमेंट  नहीं  करना  चाहिए  ।

 जिस  डि मा केसी  के  लिए  atk  सेकुलरिज़्म  के  लिए  हम  खड़े  हुए  उस  में  हम  ने
 ४४

 करोड़

 लोगों  को  प्रेम  की  एक  गंगा  में  स्नान  कराना  है
 ।

 मैं  देखता  हूं  कि  अकाली  मूवमेंट  ख़त्म  हो

 पंजाबी  सूबे की  मांग  भी  ख़त्म  हो  गई  प्रौढ़  सब  अकाली  लीडज़  को  रिहा  कर  दिया  गया  है  ।

 इस  वक्त  कोई  झगड़ा  नहीं  है  ।  लेकिन  दिल्ली  के  एक  गरीब  न्यूजपेपर  के  खिलाफ़  wa  भी  सरकार

 ने  मुकदमा  चला  रखा  है  कि  उस  ने  पंजाबी  सूबे
 की

 डिमांड  को  प्लीड  किया  था  ate  उस  डिमांड

 को  ग्राम  बढ़ाया था  ।  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इस  समय  सरकार  के  लिए  ऐसा  sot

 नहीं  देता  है  ।
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 शी  दी०  चं०  कौन  सा  पेपर  है
 ?

 शी  यशपाल
 नई  दुनिया ।

 मैं  नाम  नहीं  लेना  चाहता था  ।

 मान
 लीजिये

 कि  मैंने  कोई  जुर्म  किया  तो  सरकार  मुझे  तो  रिहा  कर  लेकिन  जिस ने

 मेरी  इमदाद की  उस  पर  मुकदमा  चला  यह  एक  ऐसी  बात  जो  कि  हम।रे  जनतंत्र को

 शोभा  नहीं  देती  ।

 जेसा  कि  मैं  ने  पहले  कहा  कोई  भी  पैनल  या  ट्रिब्यूनल  इस  ज़माने  में

 को  उसे  नॉमिनेट  नहीं  करना  बल्कि  किंग  जनेलिस्ट्स  को  यह  प्राधिकार  होना  चाहिए

 कि  वे  at  वोटो ंसे  उस  बोर्डे  को  कायम  करें  और  उन  लोगों  को  उस  में  जो  कि  इन्साफ़

 देने  वाले  हों  ।

 मैं  अपने  श्रद्धेय  माननीय  श्री  दीवान  चंद  फार्मा  की  उस  बात  से  सौ  फ़ीसदी  सहमत  जो

 उन्होंने  कहीं  कि  वर्किग
 जर्नलिस्ट्स  को  काम  करते  करते  जो  डिजीज  होती  गव नें मेंट

 कौ

 तरफ़  से  उन  के  निराकरण  कौर  ट्रीटमेंट  का  इन्तज़ाम  होना  चाहिए  ।

 सरकार  को  चाहिए  कि  वह  हिन्दी
 ak

 ध्रंग्रेज़ी  में  aa  कोई  भेद
 न

 रखे
 ।  हिन्दी  aaa

 का

 जो  भेद  यह  सरकार  को  शोभा  नहीं  देता  है
 ।  भ्रंग्रेज़ी

 के
 अखबारों

 में  भ्रमणी  से
 अच्छी  तनख्वाह

 मिलती  है  जबकि  के  अखबारों  में  कम  से  कम  तनख्वाह  मिलती  है  ।  यह  भेद जो  इस

 यह  खत्म  होना  चाहिए  ।  एसा  एटमसफीयर  तैयार  किया  जाना  चाहिए  कि  हमारे  लोग  जो

 प्रेसर में  काम  करते  तनेलिस्ट  वे  खयाल  करें  कि  हम  सब  को  एक  निगाह से  देखा

 जा  रहा है

 इन  लोगों  के  ऊपर  राज  जो  जिम्मेवारी है  वह  भी  बहुत  बड़ी  है  ।
 सरकार को  उन

 पर  इस  बड़ा  भारी  भरोसा  करना  है  ।  उन्होंने  यह  साबित  कर  दिया  है  कि  देश  को
 भाने

 ले  जाने  चाइना को  पीछे  घकेलने  में  उन्होंने  सब  से  ज्यादा  सर्विसिज़ की  हैं  ।  इस
 देश

 में  जो  एटमसफीयर  है  वह  ऐसा  है  कि  लोगों  ने  भेदभाव  भुला  दिये  पार्टी  feet
 को

 भुला  दिया  है  पौर  सब  एक  जगह  कर  खड़े  हो  गये  हैं
 ।  इसका सब  से  ज्यादा  श्रेय

 हमारी  प्रेस

 को  हमारे  को  किंग  जर्नलिस्ट्स  को  उन  लोगों  को  है  जो
 भले  रह  करके

 भी  देवा  की  सेवा  कर  रहे  हैं  ।

 मैं  ज्यादा  समय  नहीं  लेना  चाहता  हूं  ।  मुझे  बस  यही  स  x  आपके  सामने  रखनी  थीं
 ।

 मैं  उम्मीद  करता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  जी  इन  पर  जरूर  ध्यान  देंगे
 ।

 श्रीमती  लक्ष्मीकान्तम्मा  :
 उपाध्यक्ष

 मैं
 प्रिये  सभी

 श्रमजीवी

 पत्रकारों  को  बधाई  देना  चाहती  हूं  कि  उन्होंने  इस  संकटकाल  में  इतनी  योग्यता  से  काम  किया
 कि

 इस  सम्बन्ध  में  सभी  समाचार  ठीक  तथा  पूरे  प्रकाशित हो  सके  |

 मेरा  हैदराबाद  में  श्रमजीवी  पत्रकारों  से  सम्बन्ध  रहा  है  भर  मैं  जानती  हूं  कि  उनको

 war  कठिनाइयां होती  हैं  ।  यह  बड़ी  ही  बुद्धिमत्ता का  काय  है  ।  उसको  अपनी
 भावनाओं

 तथा

 मालिक  की  इच्छा  दोनों  का  निर्वाह  करना  होता  है  ।  इसलिए  मेरी  पूंजीपतियों तथा  उद्योग  के

 मालिकों  से  atta है  कि  वह  श्रमजीवी  पत्रकारों  की  व्यक्तिगत  राय  की  भी  इज्जत  करें  भोर

 बुद्धिमता  को  कुंठित  करने  का  प्रयत्न
 न

 करें
 ।  मुझे  इसकी  बड़ी  प्रसन्नता  है  कि  सरकार

 ate  ही

 मजूरी  बोर्ड  का  गठन  करने  जा  रही
 एटा
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 मैंने  देखा  है  कि  ये  पत्रकार  प्रेसों  में  मशीनों  के  समान  काम  करते  हैं
 ।

 इसलिए  यह  बहुत

 अच्छा  किया  गया  है  कि  सरकार  ने  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  किया  है  ।

 मेरे  मित्र  श्री  मुकर्जी  ने  कहा  कि  art  प्रेस  nfs  पर  पूंजीपतियों  का  श्रधघिकार

 मैं  जानना  चाहती  हूं  कि  उनका  क्या  सुझाव  हैं  कि  जिससे  उनका  यह  एकाधिकार  समाप्त हो

 जाये  |  इस  सम्बन्ध में  मेरा  एक  सुझाव है  ।  वह  यह  है  कि  श्रमजीवी  पत्रकारों  को  झपने  सहकारी

 संगठन  बनाने  चाहिए  ।  सरकार  को  भी  इस  सम्बन्ध  में  उनकी  सहायता  करनी  चाहिए

 यद्यपि  श्राज  संकटकाल  में  हमारी  प्रेस  बड़ा  अच्छा  काम  कर  रही  हैं  परन्तु  फिर  भी  मैं

 उनके  काम  से  संतुष्ट  नहीं  हुं  क्योंकि  उन्होंने  हमारी  नीतियों  का  पुरी  तरह  से  प्रचार  नहीं  किया

 है
 ।

 तटस्थता
 की

 नीति  को  लीजिये
 ।

 इसका  भी  वह  पूरी  तरह  से
 प्रचार  नहीं

 कर  पाये  हैं  कौर  उनको  भ्र पने  मालिकों  की  इच्छानुसार  काम  करना  पड़ा  है
 ।

 मैं  ara  करती

 हूं  कि  भविष्य  में  श्वमजीवी  पत्रकारों  के  कल्याण  के  लिए  श्र  भी  कार्यवाही  की  जायेगी  ।

 fait  क्०  ल०
 मोरे

 :
 मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं

 ।
 इसके  बारे  में

 मेरे कुछ  सुझाव  हैं  ।  पहला  तो  यह  है  कि  इसको  भूतलक्षी  प्रभाव से  लागू  करना  चाहिए  तथा

 दूसरे  मजूरी  बोड  के  सदस्यों  की  संख्या  पांच  सदस्यों  के  स्थान  पर  सात  सदस्य  नहीं  करनी  चाहिए  |

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  भाषण  कल  जारी  रखें  ।

 इसके  दल  लोक-सभा  ६  १९६२ /  १५  १८८४

 केह  बजे  तक  के  लिये  स्थगित हुई  ।

 a नन्ਂ  ्रा्रा्ा््ा्ारा्रा्रा्रााभाामाभाभाधभगवाभाानावभनभाभा

 म्रंग्रेजी  में
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 aia  चर्चा  समाप्त  हुई  ।  प्रस्ताव  स्वीकृत  gar
 ।

 खंडवार  विचार

 के  gee  विधेयक  पारित  किया  गया  |

 विधेयक  धिचाराघीन  .  Ik

 ee  तथा  योजना  दो  (oft  चे०  रा०
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